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इस पुस्तक का पुनरीक्षण वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के अनुसधान 
अधिकारी श्री हरि बाबू वाश्षिष्ठ ने किया है । 
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प्रधान प्रकाशन अधिकारों, देशानिक तथा तकनोकी झब्दाबलो मयोग, 
शिक्षा मंलालय, भारत सरकार दूवारा प्रकाशित 


मुद्रक : सत्साहित्य केद्र प्रिन्दतं, ।73 डी, कमछानगर, दिल्‍्लो-7 दुवारा मुद्धित 


ध्रावकथन 
मसदीय प्रक्रिया मे समितियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।॥ समदीय प्रक्रिया 
पर इधर कुछ पुस्तकें लिखी जा चुकी है, पर केवड समदीय श्रमित्रि व्यवस्था पर 
अभी तक कोई पुस्तक नहीं है। दसी कसी को पूरा करने के लिए मैंने यह पुस्चक 
छिखो है | 


पुरवक का उद्देश्य, राजतवीति शास्त्र के विदयाथियों वो समद की इस 
सहृत्तपूर्ण व्यवस्था के बारे से बतलाया है। अतझव पुस्तक से सेंद्घान्तिक चर्चा के 
साप-साय विभिन्‍्स खमितियों के उदाहरण दिए ग्रए हैं, ताकि पाठक उन शिद्दधान्यों 
को अच्छी सरह समझ सर | 


समितियों की उपतादेवता, उतके विभिसन प्ररार व उनरी कार्ये-प्रघाली 
इन तीस सँदुधास्तिक विपयो के अतिरिकता कुठ खास देशों की समिति-प्रधाओ का 
परिचय देना मैंने आवश्यक समझा, ताकि हुृम अपनी सभदीप समितियों गो उचित 
दृष्टिकोण से देख सरे । पुस्तक सुद्घत भारतीय पराठवा के लिए लिखी गई है, 
सवएब भारतीय लौप-सभा की समितियों वो विस्तार से चर्चा की गर्ड है । 

आजा है, पुस्तक्ष जनों नि के विद्याधिया तथा सासइ-सदस्यों के दिए 
उपयोगी सिददय होगी । 

हरि गोपाल पराजपे 
एस० ए०, विशारद 
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(2) पारिभाषिक शब्दावली 
(3) अनुक्रमणिका 
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(ड) वित्तोय कार्ये-विधि 
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अध्याय 7 , विदेशों को कुछ संसदीय समितियां 

(क) इंगलेण्ड : 

(।) स्टंचुटरी इन्स्ट्रमेन्ट कमेटी 

(2) स्कादिश स्टैन्डिग कमेटी 

(3) सेलेबट वमेटी ऑन नेशनढाइज्ड इन्डस्ट्रीज 

(4) कमेटी ऑन वेज एन्ड मीन्स 

(5) बमेटी ऑन सप्लाई 
(ख) अमरीका : 

(।) कमेटी ऑन अनअमे रिकन एवंटीविटीज 

(2) कमेटी ऑन वेटरन्स एफेयर्स 

(3) कमेटी ऑन रूल्स 

(4) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया 

(5) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन 
(गे) फ्रास : 

() फाइनेन्स कमेटी 

(2) कमेटी ऑन पालियामेन्टरी इम्यूनिटीज 
(घ) आस्ट्रेलिया . 

(।) ज्वाइन्ठ कमेटी ऑन पब्छिक एकाउन्द्स 
(च) कनाडा : 

(() स्पेशल कमेटी ऑन एस्टिमेट्स 

(2 विभिन्‍्द देशों दी समितियों की पारस्वरिक 

तुलना 
अध्याय $ : प्तमितियों की नई दिशा 


(क) समितियों के आवश्यक्ताधिक प्रवल होने का भय 


(ख) दो सदनो के वीच अधिक सपके की माग के परिणास- 
स्वरूप सयुतत समितियों की वृद्धि 


(ग) 
प्घ) 


(2) 
(3) 


(4) 
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स्थायी समितियों में अधिक आस्था 
उप-समितियों कर प्रसार 


परि शिष्द 


छ विदेशी सभ्रदें व उनकी संभिनिया 

भारतीय सस॒द की तदयेसमितिया 

भारतीय सरूद में सदस्यो की अनौपचारिक सलाहकार- 
समितिया 

अमरीकी काग्रेस की स्थायी समितिया व उनके 
निर्देशपर 

आरतोय राज्य विधान सझाओ व विधान-परिएदे 

की सूची 


अध्याय | 
संसदीय कार्य-विधि 


ससदीय कार्य-विधि का क्षेत्र बडा व्यापक है, विन्तु उसके अन्‍्तगंत वे पदुध- 
वियाँ मुख्यरप से आती हैं, जिनके दुवारा विधान-मण्डछ के विभिन्‍न काये चलाए 
जाते हैं। कार्ये-विधि सर्वप्रथम वैधानिक व्यवस्था पर आधारित होती है, अर्थाद्‌ इस 
बात पर निर्भर होती है कि संत्तद्‌ का कार्येपालिका से क्‍या सम्बन्ध है। निस्सन्‍्देह, 
कार्य-विधि की भिन्‍नता के कई अन्य कारण भी वताए जा सकते हैं। जिनमें बुछ 
कारण सायोगिक भथत्रा देदा विशेष के हैं । वस्तुत कार्य-विधि पर जिस वात का 
स्पष्ट रूप से प्रभाव पडता है, वह है सविधात के अनुसार सदस्यों और कायंपरादिवा 
के आपसी सम्बन्ध । उदाहरणार्थ, सण्रा० अमरीका मे, जहाँ विधानमण्डल और कार्य- 
पालिका वी शकितियाँ पूर्णतया विभाजित हैं, काँग्रेस की बार्य-विधि, ब्िटेन के हाउस 
ऑफ कामन्स की कराय विपि से मूलत भिन्‍न है । सप्तदीय कार्य-विधि देसी सर्वेधा- 
निक ढाँचे के अनुल्प हुआ करती है। यह भी उल्लखनीय है कि जिन देशों का सबि- 
घान लिखित नहीं है, उनमें भी सप्तदीय कार्ये-विधि लिखित पायी जाती है। इसका 
यह अर्थ नही कि कार्य विधि का प्रत्येक विवरण सहिंताबदुध किया हुआ हो । बहुत 
सी परम्पराएँ भी हुआ करती हैं। ससदीय कार्य-विधि का निर्माण शित बातों 
से हुआ है; बे निम्न हैं “ 


(५) संविधान ; (2) विधिक (उदाहरणार्थ त्रिटेन का ससद्‌ अप्निनियम, 
]9], स॒० रा० अमरीदा का बिधान-मण्डल-पुनगंठन-अधिनिपस, ] 946), 
(3) स्थायी आदेश अयवा प्रक्रिया के नियम; (4) अध्यक्ष के निर्णय, और (5) व्यव- 
हार और परम्परा । 


समस्त ससदीय कार्य-विधि पर जलिम्नलिखित 7 शीर्षको के अन्तर्गत विचार 
किया जा सकता है 
॥ कार्य सचालन और चर्चा के नियम; 


2 संसदीय समिति प्रथा 


2 प्रश्नों से सम्बन्धित कार्य विधि; 

3. प्रस्तावों और सकत्पो सम्बन्धी कार्य-विधि; 

4 विधान सम्बन्धी कार्य विधि; 

$, वित्तीय मामछो सम्बन्धी कार्य-विधि; 

6 विधान-मण्डल के नियत्रण-कार्यो सम्बन्धी कार्य-विधि; और 
7 समितियों की कार्य-विधि । 


समितियों की दार्य-विधि, छ्षेप 6 अश्यायों में विस्तार से बतछाई गई है. 
अत इप अध्याय में उनके बारे मे चर्चा नहीं की गई है । 


कार्य-संचालन और चर्चा के नियम 
(क) विधान मण्डलों का सत्र? 


ससद्‌ की बैठक और उसका कार्य होने की मोटे तौर पर दो पद्धतियां हैं- 
पहली-जहाँ राजा अथवा राष्ट्रपति द्वारा बुलाएं जाने पर ही विधान-मण्डछो के 
सत्र हुआ करते हैं, दूसरी-जहाँ विधान-मण्डल का सत्र स्थायी रूप से चलता है, 
थे जर्मनी मे । पहली पद्धति के अन्तगंत, यद्यपि ससद्‌ की बैठक बुछाने 

राष्ट्रपति बो हुआ करता है, फिर भी बहुत से देशों मे सविधान अथवा 

अधिनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि विधान-मण्डल के पहले सत्र 

बांतु किसी निश्चित अवधि मे, दूसरा सत्र बुलाया जाता चाहिए । इसी प्रकार 

देशों के संविधान में सत्र के आरम्भ होने वा दिनाक, उसकी अवधि अथवा एक 

सत्र से आगामी सल के बीच की अवधि निर्धारित है ; भारत तथा राष्ट्र-मण्डलीय 


. आयरलँण्ड और इटली में समदीय अवधि को सत्नो में नहीं बाँटा 
जाता । कि 

2. साधारणतया अधिक पुराने यूरोपीय छोक्तस्ल्रों मे, ससद्‌ का सत्र कम 
से कम 6 महीने चलदा है, जिसका तात्पय॑ है कि यदि सरकारी छुद्- 
टयो और सर्द वे ग्रीप्मावकाश वो छोड दिया जाए तो ससद्‌ वा सले 
लगभग स्थायी रुपए के ही चलता है। ह्विट्ज़रलेट कौर भारत मे स्ल्लो 
की अवधि कम है। रूस और पूर्वी यूरोपीय देशो में ससद्‌ के सत्रो की 
अवधि बहुत दी कम होती है ! 


संसदोय कार्प-विधि कि 


देशो में, विधान मण्डलो की पहिली बैठक का भ्रत्येक वर्ष विशेष कार्य (जैसे, वापिक 
वित्तीय विवरण को पारित करना आदि) के लिए बुलाया जाना अनिवायं है। इस 
सत्र मे, राजा अयवा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसी प्रकार, डेनमार्क, नीद- 
रलंड, आस्ट्रेलिया आदि बहुत-से देशों मे नए विधान-मण्डलो के गठित होने पर, 
इनके पहिले सल्न में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है । 


वस्तुत. जिसे विधान-मण्डलो के सत्न करवाने का अधिकार होता है, उस्ते ही 
सलत्रावसान करने वा अधिकार होता है। फ़िर भी मभी देशों मे, विधान-मण्डलो के 
सत्रो की अवधि के बारे में कुछ विशेष परम्पराएँ बन गई है, जिनका साधारण 
चथरिस्यितियों मे अवश्य पालन क्या जाता है । उदाहरणाय प्रति वर्ष भारतीय ससदु 
के 3 सत्न होते हैं, जैसे () वजट-सत्र , 5 फरवरी से 0 मई तक : (2) वर्चा- 
कालौन सल्न, 35 अगस्त से सितम्बर के अत तक: (3) शरद्‌ काछीन सतत; 
5 नवम्बर 25 दिसम्बर तक। सन्नावसान के अतिरिक्त विधान-मण्दलो का काम 
अन्द होने के दो और प्रकार हैं स्थगन ओर विघटन | स्थगन प्रतिदिन की कार्य- 
चाही की समाप्ति को कहते हैं॥ एक वार विधान-मण्डल का सत्न आरम्भ होने पर 
उसका स्थगन स्वयं सदन के अधिकार की बात है । विज्येप प्रयोजनो के लिए यह 
अधिकार अध्यक्ष को प्रदत्त होता है। विधान-मण्डल का विघटन आम चुनावों के 
समय किया जाता है। 


(छा) कार्य-विन्यास 

विधान-मण्डल की कार्यवाही दो श्रेणियों मे बाँटी गई है--सरकारी और गैर 
सरकारी | ब्रिटेइ की पदुधति का अनुसरण करनेवाले देशों में सत्र का अधिकाश 
समय सरनारी वार्यों के लिए होता है । इसका यह्‌ अर्थ नही है कि सरवारी कार्य 
के दिन गैर-सरकारी सदस्यों को चर्चा करने का कोई अवसर नही मिलता । प्रति- 
दिन प्रश्नोत्तर बाल में (जिसका विस्तृत वर्षन आगे क्या गया है) गैर-सरवारी 
सदस्यों को सरकारी नीति से सम्दन्धित किसी भी विपय पर प्रइन पूछने की अनुमति 
दी जाती है। इसी भ्रकार गैर-सरकारी रूइस््र स्थगन-्रस्ताव और विशेष चर्चा 
के प्रस्ताव पेश कर सकते हैं । द्विटेन मे प्रति मप्ताह एक दिन गैर-सरवारी सदस्यों 
के लिए निर्धारित किया जाता है। भारत में भी, छोकन-्सभा के प्रक्रिया तथा 
आार्य-सचालन सम्दन्धी नियमो के अनुमार, वति सप्ताह एक दिन गैर सरकारी 
सदस्यो के लिए रखा जाता है 


हि संसदीय समिति प्रया 


जहाँ तक सरकारी कार्यो का सम्बन्ध है, अधिकाश्न देशो में यह प्रथा है हि 
सत्र! में जिन कार्यों पर विचार होना हो, उन्हे मोटे तौर पर पहले ही निश्चित 
कर लिया जाता है। कार्यों का पूरा विवरण साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप मे थिया 
जाता है । 


अधिकाश विधान-मण्डलों मे कार्यों का नित्यक्रम साधारणतया इस प्रकार 
होता है :-- 


पहले प्रश्नोत्तर-काछू? आता है और उसके पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण दस्तावेत्रो 
को प्रस्तुत करना, फिर यदि कोई स्थगन-प्रस्ताव हो, तो रखा जाता है । इनके 
पश्चात्‌ विधान कार्य और फिर अंत में कोई विशेष चर्चा होती है । दैनिक बाय॑- 
भ्रूची (जिसे ब्रिटेन में “आडेर पेपर” कहते है) सदस्यों को एक-दो दिने पहले ही 
वांट दी जाती है और उस दिन सूची के अलावा किसी दूसरे कार्य पर पीठामीन 
अधिकारी की अनुमति के बिता विधार नहीं किया जाता। भारतीय सप्दू और 
राज्य विधान-सभाओ के कार्य-सचालन सम्दस्धी नियमो में, कार्य-म ्रणा-समिति के 
गठन की भी व्यवस्था है, जिसका विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है और ये समितियाँ 
प्रत्येक सन्न में प्रत्येक कार्य के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए, यह तिर्धारित 
करती हैं । 
(7) चर्चा के नियम : 

चर्चा के सचालन (अर्थात्‌ वहस करवाने) वी दो मुख्य भ्रयाएं हैं (क) ब्रिटेन 
की, और (ख) फ्रास की। राष्ट्र-गण्डल के देशों तथा अन्य कई देशो मे भ्रिटेस वी. 


भैया अपनाई गई है, जिसके अनुसार विधेयक प्रस्ताव अथवा सकलप पर ही गे 
आरम्भ की जा सकती है और अध्यक्ष सदव से मतदान के लिए प्ृव्कर चर्चा समाए 


. अमरीकी परम्परा के अनुसार विधान-मण्डछ का कार्यक्रम परे सल क्कैः 
लिए तैयार नहीं किया जाता! वहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित 
करने की श्रया है--जो इस बात को ध्यान में रखकर 6 जाता है 
कि समितियों के कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे और “कैलेंडर” के अनुमार 
उन्हे कितवा समय मिलेगा । प 

2. ब्रिटेन से प्रश्तोत्तर-काछ सप्ताह के सव दिनो में लीं होगा, बलि कुछ 
ही दिनो तक सोमित रहता है। 
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करता है। इसके विपरीत फ्रास की प्रया के अनुसार जिसी विदेव प्रत्ताव पर 
चर्चा नहीं की जाती, किन्तु वह वहुत कुछ सामान्य रूप से होती है। बहुत-सी संसदो 
में, विशेष रूप से, ब्रिठेन का अनुसरण करनेवाली ससदो भे, इस सम्बन्ध के 
विस्तृत नियम निश्चित किए गए है कि चर्चा का सचालन क्सि प्रकार किया 
जाएगा ) उदाइरणार्य, केवकू वहीं व्यक्ति बोछ सकता है, जिसे पीठासीन अधि« 
कारी ने बोलने के लिए कहा हो। बोलते समय सदस्यो के लिए आवद्यक है 
कि वे अध्यक्ष अथवा पूरे सदन को सम्बोधन करें, न कि कसी विशेष सदस्य को ) 
इसी अकार भाषणों का क्रम भी विधान-मण्डछ दवारा निश्चित स्थित जाता है। 
बहुत से यूरोपीय विधान-मण्डछो मे, प्रत्येक चर्चा के लिए एक सरकारी वक्‍ता- 
सूची, जिसे “बोलनेवालो की पुस्तक” कहते हैं, होती है जिसमे बोलने वाले अपना 
नाम लिखते हैं और अध्यक्ष बोलने के लिए सदस्यों को उसी क्रम में बुलाता हैं, 
जिस क्रम में उनके नाम लिखे होते हैं। कई ससदो मे, सत्रियों को यह अधिकार 
है वि जब भी थे कसी चर्चा के बीच में बोलना चाहे, बोल सकते हैं। प्रस्ताव 
के प्रस्तुतकर्ता को चर्चा का उत्तर देने का भी अधिकार होता है। 


नियम और परम्परा के अनुसार भाषण के विषय और भाषा पर भी पूरा 
बल दिया जाता है। ब्रिटेव मे, हाउस ऑफ कामन्स और हाउस ऑफ लाडड स 
दोनों में आपत्तिजनक झब्द कहने पर सदस्यो को दण्ड दिया है। आदर सूचक भाषा 
पर इतना बेर दिया गया है कि “'अससदीय अभिव्यक्तितयों” के नाम से कई अभि- 
उप्रक्ति्याँ प्रचलित हैं। भारतीय समद्‌ मे चर्चा के समय जो कुच बातें वजित हैं, 
उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं. - 

(।) अध्यक्ष पर दोपारोपण अयवा उसकी आलोचना , 

(2) भारत सरकार का जिन विषयोसे सम्बन्ध नहीं है, उन विषयो पर 

चर्चा तथा 
(3) न्यायालूय के विचाराधीन मामलो पर चर्चा । 


चर्चा के लिए समय निर्धारित होने तथा छम्दी चर्चा पर अविवन्ध होने के 
बाव हुद कभी-कभी समय कम बचता है और चर्चा का समय कम करने की आवश्य- 
क्ता होती है। इसलिए, वहुत से विधान-मण्डलों ने समापन की अबा अपनाई 
है। तीन प्रकार के समापन प्रचलित हैं--एक सामान्य समापन, दूसरा विवाद- 
अन्ध (ग्िलोटित)] और तोसरा कयारू-समापत्र । सामान्य समाएव चर्चा पर 
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जाग होता है और विवाद-बन्ध बहुत से दूसरे देशो (जैसे नौदरलंड, इटली, आदि) 
के समान भारत में विधेयकों पर छाग्रू होता है । 'कगारू-समापन ब्रिटेन की 
विशेषता है । 'समापन' का दुरुपयोग न किया जा सके, इसके लिए बहुत से 
विधान-मण्डलो में बहुमत को "समापन! का प्रस्ताव रखने को अनुमति नहीं है। 
यह अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है अथवा ऐसा प्रस्ताव निश्चित सख्या के 
सदस्यो दूवारा ही पेश किया जाता है। 


जब प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो जाती है, तव पीठासीन अधिवारी सदन 
से मतदान के लिए पूछता है। इस समय जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं, वे 
“हाँ” ओर जो विपक्ष में होते हैं, वे “नहीं” कहते हैं॥ इसके पश्चात्‌ पीठासीन 
अधिकारी पक्ष और विपक्ष में मत देनेवाले सदस्यों की संख्या का अनुमान लगाता 
है ॥ पीठासीन अधिकारी के अनुमान को चुनौती दी जा सकती है ओर जब यह 
परिस्थिति उत्पन्न होती है, तव मत-गणना कराई जाती है, जिसे “विभाजन” कहते 
हैं । स्वीडेद, फिनछंड इत्यादि कुछ विधान-मण्डलो मे, बिजली से चलवेवाली 
मतदान-मशीन से वास्तविक मतदान का हिसाव लगाया जाता है, जहाँ ऐसी मशीर्ने 
नहीं हैं, वहां पृथक्‌ मतदान-वक्ष हैं जिन्हे “पक्ष-क्क्ष” और “विपक्ष-कक्ष” कहा 
जाता है, जहाँ सदस्य एकत्रित होते हैं। दोनो कक्षो में सदस्यो की गणना एक 
अधिकारी करता है और दूसरा लिखता है, जिन्हे क्रश "गणक” और “लिपिक” 
कहा जाता है। भारत में 9 वर्ष से स्वचालित मतदान की व्यवस्था प्रयोग मे है, 
बिन्तु ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में अभी भी कक्षो में मत गिनने की प्रथा का 
अनुसरण किया जाता है। यदि विभाजन मे पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो 
सो पीठासीन अधिकारी को अपना निर्णायक मत देना पड़ता है। 


साधारणत विधान मण्डलो मे होनेवाली चर्चा देखने के दिए दर्शकों को 
अनुमति दी जाती है, रिन्‍्छु कई अवसरों पर विधान-मण्डछो को अधिकार है कि वे 
अपना सत्र गुप्त रूप से करें। 


यूरोपीय विधात-मण्डलो के सत्र अनेक अवसरो पर पुप्त तौर पर हुए है। 
भारत मे अभी तक ऐसा बोई अवसर नही आया है। 
प्रश्न 


अमरीवा जैसे देशो के (जहाँ ध्ववितियों वा पूर्ण विभाजन है) कार्यपालिवा को 
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छोडकर, शेप स भी देशो मे कार्यपालिका दिधान-भण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है । 
ऐसे विधान-मण्डलो में यह व्यवस्था है कि सदस्य, मत्री से प्रश्न पूछकर उसके विभाग 
के प्रशासन और नीति के बारे मे सूचना प्राप्त कर सकते हैं । वेह्नियम, डैनमार्क 
आदि जैसे कुछ थोडे-से विधान-मण्डलो मे प्रश्तो से कुछ भिन्‍न 'इन्टरप्रेटेशन” अर्थात्‌ 
स्पष्टी-क्रण नामक प्रथा प्रचछित है। 'स्पस्टीकरण' के लिए पीठासीन अधिकारी 
के माध्यम से मल्नी से प्रार्थना को जाती है कि वह उन मामलो के सम्बन्ध मे भौखिक 
स्पष्टीकरण दे, जिन के लिए वह उत्तरदायी है। स्पष्टीकरण के परिणामस्वर्प चर्चा 
आरम्भ हो जाती है, परन्तु प्रशनो के आधार पर चर्चा आरम्भ नही वी जा सकती । 
स्वीडन, नीदरलैड ओर फ्रास के विधान-भण्डलो में स्पष्टीकरण प्रथा का बहुत प्रयोग 


हिया जाता है । 


साधारणत भ्रश्नोत्तर का समय बडा ही रोचक समझा जाता है। जिसके 
लिए लोगो में बडी उत्सुकता रहती है और सदन में सदस्‍्यो वी उपस्थिति भी अधिक 
होवी है । प्रश्न पूछने का प्रत्यक्ष उद्दे श्य सूचना प्राप्त करना है, किन्तु उसका उपयोग 
अन्य प्रयोजनो के लिए भी क्या जाता है, जैसे, दुरूपयोग को प्रकाश में छाना, शिका- 
यतो को रखना, आश्वासन श्राप्त करना और सरकार के तिए उलझन उत्पन्न करना । 
भारत मे प्रइन पूछने का विशेषाधिकार विधान मभा के सदस्यो को अग्रेजी राज्य में 
बहुल देर से और क्रमाश में रिया गया । अब लोक-सभा के सदस्प्रों को प्रश्न पूछने के 
लिए उतती ही स्वतस्लता प्राप्त है, जितनी दिसी अन्य स्वतल्न विधान-सण्डल के 
सदस्यों को है । 


(क) प्रइनो के प्रकार : 
मुख्य रुप से प्रदन दो प्रकार के होते हैं-- () ताराकित प्रश्न अर्थात्‌ जिनका 


. उ्हीपरे ने लिखा है, “प्रइनो का प्रूछा जाना इतना छोवप्रिय है कि 
सदस्य दवारा पूछे जाने वाल्ठे प्रश्नो की सख्या पर प्रतिबंध है। इन 
प्रतिबन्धो के बावजूद विरले ही सभी मौझिक प्रइनों के उत्तर देना 
सभव हो पाता है। हाउस ऑफ वॉमस के सामान्य स् में वर्ष भर 
है ,00॥ ब्रइद मौझिक उत्तर के लिए मची मे प्रकाशित होते हैं, पर 
उनमे केवछ 5,000 प्रइनों का वास्तविक उत्तर दिया जाता है, (देघिए 
बहीयरे --'“लै जिस्लेचर”) 
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मौखिक उत्तर दिया जाता है; और (2) अवाराकित प्रइन अर्थात्‌ जिवका उत्तर 
लिब्ित दिया जाता है | प्रश्नों के लिए कम समय हीने के कारण साधारणनः मौखिक 
उत्तर के लिए प्रश्नों की सह्या सोमित रखी जाती है, उदाहरणार्थ छोक-सभा के 
कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमों में व्यवस्था है कि मौखिक उत्तर के लिए प्रतिदिव 
प्रति सदस्य को केवछ तीन प्रश्नो के छिए अनुमति मिल सकती है। वेल्जियम में 
अविलम्बनीय मामलों भे ही मौखिक प्रदनों के छिए अनुमति दी जा सकती है, विन्तु 
सीदरलेंड और किनलोड मे यह मन्‍ली की इच्छा पर है कि वह जैसा चाहे, मौखिक 
अथवा लिखित उत्तर दे | परीठासोन अधिकारी के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और 
“अल्पसूचना-प्रश्न” के उत्तर को छोडकर, अन्य प्रन्‍नों के उत्तर के लिए पहले से 
सूचना देना आवश्यक होता है। लोक-मभा में यह नियम है कि प्रश्तो की सूचना 
[0 दिन पहले दी जानी चाहिए । 


(ख) प्रश्नों को ग्राहू बता 

अधिकाहय विधान-मण्डछो में प्रइनों की ग्राहूयता के नियम निश्विचत हैं। 

उदाहरणार्थ, भारत की छोक-सभा मे व्यवस्था है कि श्रइत मे-- 

() 50 से अधिक शब्द न होगे; 

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र अथवा आचरण पर अभिव्यवित नहीं वी 
जा सकती, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के दुवारा ही आपत्ति की 
जा सकती हो; 

(3) उसमे छुच्छ विषयों पर जानकारी नटी मामी जाएंगी; और 

(4) ऐसी सुचना न पुदधी जाए, जो गुप्त कगज-पत्नो आदि में दी गई हो 

अष्पक्ष इस बात का निर्णय करता है कि क्‍या प्रइन ठीक अथवा ग्राहय है 

ओर उसके विचार से यदि कभी प्रइत पूछने के अधिकार का $रुपयोग होता दिखाई 
दे तो वह स्व्रीडृति नही देता ) जिन भ्रइनों के लिए स्वीकृति दी जाती है, उन्हें प्रश्नो 
की सूची मे प्रकाशित किया जाता है, जो सदस्यो को पहले से ही वाट दी जाती है । 
(ग) अनुपुूरक ओर अत्प-पूचना प्रइव : 


किसी प्रइन वा मौखिक उत्तर दिए जाने के वाद सदस्य अनुपरक प्रश्न पूछ 
सकते हैं, जिन्हे पूछते का उद्दे शय और अधिक जानकारी प्राप्त करना होता है । लोक- 


संम्रदीय कार्प विधि [। 


सभा में एक सदस्य को एक बार एक अनुपृरक प्रइन के लिए अनुमति दी जाती है 
प्रभ्वकर्ता के सिवाय अन्य सदस्य भी अनुप्रक प्रश्न पूछ सकते है ! 


कुछ परिस्थितियों मे प्रश्न पूछने की पूर्व सूचना देने की सामान्य अवधि कम 

की जा सकती है और ऐसी परिस्थिति मे पूछे गए प्रइनो को 'अल्प-पूचना-प्रश्ता 

कहा जाता है। अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार करने से पहले उस मन्‍्त्री वी सहमत्ति 

प्राप्त को जानी है, जिससे प्रश्व पूछा गया है) अल्प-पू चना प्रसव का उत्तर देने के 

लिए सहमत हो जाने पर मंत्री यह वयाता है कि किस दिन उत्तर देना सम्मव है, 
और फिर उस दिन उत्तर देने के लिए अल्प-सूचना प्रश्न रखा जाता है । 


(घ) आधे घंटे की चर्चा: 

* यदि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को सतोवजनव न श्रतीत हो तो उस्त विषय 
चर चर्चा की जा सकती है। लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी 
नियमों में यह व्यवस्था है कि हाल ही में पूछे गए अत्यन्त छोक-महत्त्व के विषय पर 
आधे धटे की चर्चा की जा सक्नती है। आधे पे की चर्चा पर सामान्य रूप से प्रश्न 
की ग्राह यता के नियम छागु होते हैं। चर्चा के बाद विधिवत्‌ कोई प्रस्ताव नहीं रया 
जाता । इस तरफ की विशेष चर्चा की प्रथा का अनुसरण कुछ अन्य विधान-मण्डलो 
में भी किया जाता है ) 


प्रस्ताव और सकल्‍प 


अध्ताव” एक ससदीय शब्द है। साधारण भाषा में इसका अर्य विधिवत्‌ 
रखा गया सुझाव हैं। किसी बात पर संदन का निर्णय अथवा मत मालूम करना 
हो तो उसे सदन के समक्ष प्रस्ताव के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है । प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने के लिए पूर्व मूदना! और पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती 
है। प्रस्ताव की ग्राह यता के सम्बन्ध में कुछ सामान्य नियम है और कुछ ऐसे नियम 
भी हैं जो विशेष प्रकार के प्रस्तावों पर लागू होते हैं ॥ अधिकाश विधान-मण्दलो मे 
सामास्य रुप से, निम्नलिखित नियभो का अधिकतर अनुसरण क्या जाता है। 


. लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों में 'नोडे 
यट नेम्ड मोशन अर्थात्‌ 'अनियत्र दिनवाल प्रस्ताव” नामक प्रस्तावों 
की एक श्रेणी है। ये वे प्रस्ताव होते हैं, जो अध्यक्ष दवारा रवोहत 
तो होते हैं, परन्तु जिसके लिए कोई दिन नियत नहीं होता । 
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(7) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर चर्चा नही की जाएगी, जिस पर उसी 
सूत्र में चर्चा की जा चुकी हो । 

(2) प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा न वी जाएगी, जो विचार के लिए 
पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका हो । 


इन नियमों का दुश्पयोग रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी को, इस बात 
की सभावना पर श्याव रखना पडता है कि प्रस्ताव में बन्तहित बात सदन के समक्ष 
अन्यथा तो नहीं आनेवाली है। प्रस्ताव को कोई सदस्य अथवा स्वय पीठासीन 
अधिकारी भी प्रस्तुत कर सकता है । एक बार प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर वह 
सदन की आज्ञा से ही वापिस लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई 
सशोधन रखा गया हो तो उस पर पहले विचार किया जाता है । 


(क) विद्येष प्रकार के प्रस्ताव : 


जँभाकि पहले बताया गया है कुछ विशेष प्रकार के प्रस्तावों के लिए विश्येप 
प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत मे प्रचलित विश्येष प्रकार के प्रस्ताव ये हैं :-- 
(।) धन्यवाद का प्रस्ताव; (2) मन्लि-्परिपद्‌ के विल्द्ध अविश्वास-प्रस्ताव ; 
और (3) अध्यक्ष के विरदूध अविश्वास-प्रस्ताव । राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल दुवारा 
सत्र का उद्धाटन किए जाने के पश्चात्‌, विधान-मण्डल में अभिभाषण देने के लिए 
उसेके प्रति धन्यवाद देने की प्रथा है। यह्‌ प्रस्ताव सरकारी दल के सदस्य प्रस्तुत 
करते है और बे उराका अनुमोदन भी करते हैं ॥ प्ररताव मान्य हो जाने के पदचात्‌ 
अभिभाषण प्रकाशित किया जाता है और पीठासीन अधिकारी के हृप्त्ताक्षर सहित 
राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को भेजा जाता है। मन्लियो मे अविश्वास के श्रस्ताव 
को प्रस्तुत करमै की अनुमति, यदि सदन दे तो उसे कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर 
सकता है। ऐसे प्रस्तावों के विषय में छोक-सभा में यह नियम है कि अनुमति तभी 
दी जा सकती है, जबकि 50 सदस्य सदन में उसके पक्ष में हो। अनुमति के 
बाद निश्चित दिन पर प्रस्ताव पर बहस होती है भारतीप सविधान में व्यवस्था है 
कि यदि दुछ झतें पूरी हो जाएँ तो सदन के सवल्प के लिए 4 दिन पहले मूचना 
देता आवश्यक है। ऐसे प्रस्तावों की अनुमति भी स्वय सदन द्वारा दी जाती है 
और यह आवदयक होता है कि कस से कम पचात सदस्य उत्तके कक्ष से हो । 


(ख) स्थगन-प्रस्ताव : 
विविध विषयो पर चर्चा बरने के लिए स्थगन-प्रस्ताव के प्रयोग वा प्रारम्भ 
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किस प्रकार हुआ, यह अस्पप्ट है। किन्तु ऐसे प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि 
सदव की बैठक स्थगित होने के यहले सदस्यो को अपने चुनाव क्षेत्र की शिकायतो 
को प्रस्तुत करने का अवसर मिले। एस्कर्िन मे ने छिखा है कि “वास्तव में 
स्थयन-प्ररताव का पेश किया जाना एक ऐसी ओपचारिक विधि है, जिसका मूल 
उद्देश्य सदन मे विययों की चर्चा, धृ्व निश्चय के बिना किया जाना है।” यद्यपि 
बुछ विधान-मण्डलो में प्रतिदिन सामान्य कार्यवाही को स्थगित करने के लिए भी 
स्थगन-प्रस्ताव रखा जाता है, तथापि भारत मे इसका प्रयोग” केवल अविल्म्बनीय 
छोक-महत्त्व के विषय वी चर्चा करमे के लिए क्या जाता है। भारत में स्थयन- 
प्रस्ताव स्वीकार करने के निम्नलिखित नियम हैं -- 


() प्रस्ताव का विषय आवश्यक होना चाहिए । 

(2) उसमे सामान्य न्याय-प्रशासन की बात न हो । 

(3) विषय में ऐसी कोई बात न हो, जिसे कार्य-सचाउन के नियमों के 
अनुसार किसी अन्य प्रवार से उठाया जा सके । 

(4) विषय का आधार ऐसे तथ्य न हो, जो विवादास्पद हो । 


यह भी उत्लेखनीय है कि स्थगन प्रस्ताव बेवछ पीठासीन अधिकारी वी” 
सहमति से सदन मे रखा जा सकता है । 


(गे) संकेल्प : 

जब किन्‍्ही विषयो पर विधान-मण्डल की सिपारिश प्राप्त बरने के लिए 
प्रस्ताव रखा जाता है त्तो उसे संकल्प बहते है। कुच विधान मण्डलो में इसरो कुछ 
भिन्‍न “आदेश” की प्रथा प्रचलित है । उदाहरणायं, ब्रिटेन मे हाउस ऑफ वामन्स 
निर्देश देने के छिए भादेश जारी करते है, जबकि सकलल्‍प दुवारा बह केवछ अपना 
मत और उद्देश्य प्रकट करता है। भारत मे, वेवल सकलपो को प्रथा प्रचलित है 
संकल्प किसी विषय पर प्रस्तुत क्या जा सकता है। वह विपय ऐसा ने होना 


मूरोपीय देशो वे विधान-मण्डलो मे स्थयन प्रस्ताव वा उपयोग सरकार 
वी आलोचना के लिए नही किया जाता , पर आयरलैंड ब राष्ट्र 
मण्डल के देशो में स्थगन अ्रस्ताव का इस प्रकार प्रयोग किया जाता 


साधारण बात है। 


, 


हु संतदोष समिति प्रया 


चाहिए, जिससे सरकार का कोई सम्बन्ध व हो । संकल्प में निश्चित प्रइन उठाना 
जहूरी होता है। ऐसे सकल्प स्वीकार नही किए जाते, जिनमे क्षिसी अधिनियम 
में सशोधन करने वी सिफारिश हो । सकलल्‍प की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसरो 
सभा का मत स्पध्ट हो, जैसे :--"इस सभा का मत है कि ”। कुछ विधान- 
भण्डछों के नियमों में यह भी व्यवस्था है कि सकल्प रखे जाने के पहले मन्‍त्री यह 
आपत्ति कर सकता है कि उस पर चर्चा करने से जन-हित को हानि हो सकती है । 
ऐसी परिस्थितियों में सकल्प स्वीकार नहीं किया जाता । 


विधान 


विधान-मण्डलो का प्रमुख काम विधि निर्माण है। विधि-निर्माण सम्बन्धी 
प्रक्रिया मुख्यत दो प्रकार की होती हे। 


(।) विधेयक पर मुख्यत. विधान-मण्डल मे विचार किया जाता है और 
कभी-कभी प्रवर समिति की नियुक्ति की जाती हे; और 

(2) विधेयकों पर संभिति में विचार होता है ओर सदन केवल अपनी 
अन्तिम अनुमति देता है । 


पहली प्रवार की व्यवस्था मे सदन मुख्य रूप से काम करता है ओर दूसरी 
व्यवस्था में समितियाँ। पहस्णी रीति वा नमूना ब्निटेन की प्रथा और दूसरी का 
नमूता पास और अमरीकी प्रथाएँ हैं। अमरीकी प्रथा में एक और भी अन्तर है । 
वहाँ न केवल विधेयकों पर समितियाँ पहले विचार करती हैं, किन्तु विधायी कार्यक्रम 
(अर्थात्‌ कौनसे विधेयक कब भरतुत किए जायेंगे) का निर्णय भी वाग्रेस नही करती, 
बल्कि एक तरह की समिति करती है, जिसमे विधान-मण्डल के नेता होते हैं ! दूसरे 
राष्ट्रमण्डडीव देशो के समान, भारत में भी बद्विटेन वी प्रथा का अनुसरण किया 
जाता है। 


(क। विधेयकों का पुरःस्थापन और प्रकाशन : 


विधान-मण्डल के किसी एक सदन मे, विधेयक के पुर.स्वापत के साथ विधान 
की प्रक्रिया आरम्भ होती है। उस्ते मंत्री अथवा गेरनसरबारी सदस्य प्रस्तुत कर 
सकता है । भन्‍्ली दूवारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक ओर गैर- 
सरकारी सदस्य दुवारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों को, गैर-सरकारी सदस्यों का 
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विधेयक कहते हैं । विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति सदन से प्राप्त करना 
आवश्यक है। इस क्रिया को विधेयक का “प्रथम वाचन' बहते हैं। विधेयक प्रस्तुत 
हो जाने के पश्चात्‌ सरकारी गजट मे छापा जाता है, विन्तु कभी-कभी अध्यक्ष के 
आदेश से विधेयक प्रस्तुत होने के पहले भी छापा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों 
में सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नही होता 
और उसे स्वीकृति के बिना प्रस्तुत कर दिया जाता है। भ्रस्ताव वो भ्रस्तुत करने 
की सूचना के साथ उल्के उद्देश्यों और कारणों का विवरण देता आवश्यव होता है । 
भारतीय ससद्‌ मे दो और विवरण देने पडते हैं '-ः 
() यदि विधेयक के बारण व्यय होता हो तो सम्बन्धित धाराओं वी 
ओर ध्यान आकपित करते हुए, वित्तीय ज्ञापन जिसमे आंवर्तक और 
अनावतेंक ब्यय वा अनुमान हो, क्योकि उसके कारण विधायी 
अधिकार देने का प्रस्ताव करना पड़ता है, और 
(2) ऐसे ज्ञापन, जिनमें भ्रस्तावो का स्पष्टीव रण हो, उनके अभिप्राय वी 
ओर ध्यात आकर्षित करते हुए यह बताना होता है कि वे साधारण 
है अथवा असाधारण | अमरीका ज॑से देशो भे, सरकार को विधान 
प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। केवल काग्रेस के सदस्यों वो 
औपचारिक रूप से विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है । 


(ख) प्रुरःस्थापन के पश्चात्‌ प्रस्ताव: 
विधेयक प्रस्तुत हो जाने के वाद निम्ब 3 प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव 
रखा जा सकता है “+ 
() जनमत का पता लगाने के लिए विधेयक को जनता में परिचालित 
किया जाए 5 
(2) विश्ेयक प्रवर समिति अथवा दोनो सदनों को सदुकत प्रवर समिति 
अथवा पूरे सदन वी समिति को सौंपा जाए ; अथवा 
(3) विधेयक पर विचार क्या जाएं। 
जब उपर्युक्त प्रस्तावो मे से कोई एफ प्रस्ताव रखा जाता है, तव विधेयकों 
के सामास्य उद्देश्यों पर हो चर्चा होतो है। जनमत प्राप्त करने के लिए जब विधेयक 
अकाशित किया जाता है, तब राज्य सरवारों की माफत जनमत की सूचना प्राप्त 
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की जाती है। जनमत की सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि 
विधेयक प्रवर समिति अथवा सयुक्‍त समिति को सौंपा जाए। नेमी सशोधक विधेयको 
पर सामान्गतः सीधा विचार आरम्भ क्या जाता है! 


(ग) समितियों दवारा बिचार : 


जैसा आगे के अध्यायो मे विस्तार से स्पष्ट किया गया है, ब्रिटेन मे कुछ 
स्थाई समितियाँ हैं, जिन्हे विषय के अनुसार विधेयक सौपे जाते हैं । इस विधि के 
निम्न अपवाद हैं .-- 


(क) वर छूगाने वाले अधिनियम अथवा समेकित निधि व विनियोजन 
विधेयक $ 

(ख) सविधानी महत्त्व के प्रथम श्रेणी के विधेयक ; 

(ग) ऐसे विधेयक, जिन्हें थीघ्रता से पारित करना आवश्यक हो 

(ध) एक खण्ड वाला विधेयक, जिसकी समिति द्वारा विस्तृत जाँच 
आवश्यक न हो । (गलोवे ; पृ० 23) 


भारत में जब्र भी कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है, एक पृथक्‌ 
अवर समित्ति तिथुक्त्र की जाती है। कभी-कभी विधेयक दोनो सदनों की संयुक्त 
अवर समिति को सौंपे जाते है। ऐसी परिस्थिति मे भ्रवर समिति की न्युवित के 
प्रस्ताव के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव रखा जाता है कि दूसरे सदन से यह निवेदन 
“किया जाए कि वह उक्त समिति के छिए कुछ सदस्यों का नाम निर्देशित बरे। 
जिन देशो मे फ़रास जैसी प्रथा प्रचलित है, वहाँ विधेयक को विशद्येप रूप से समिति 
को सौंपना नही पडता है ॥ प्रत्येक विधेयक अपने आप किसी एक स्थाई समिति 
को सौंप दिया जाता है। ये समितियाँ, जैसे चाहे सशोधन करती हैं और विधयक 
सम्बन्धी प्रतिवेदन लिखने के लिए एक “रिपोर्टर” अर्थात्‌ प्रतिवेदक नियुक्त बरती 
है, जो सदन मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और विधेयक का वहाँ प्रतिबाइ भी करता 
है। समिति को अपना प्रतिवेदन 3 महीनों की अवधि में देना पडठा है । जायरलैड 
“े, लगभग सारे सरकारी विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति को सोंपे जाते है । 


(घ) खण्डो पर चर्चा ४ है 
प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने वे बाद, सदन में विधेयक के 
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खण्डो पर विचार किया जाता है । इस सम्बन्ध मे, ज़िटेन और भारत में भिल्‍त- 
भिन्‍न प्रयाएँ है। ब्रिटेन मे समिति वी बैठकों में खण्डदश चर्चा की जाती है। 
भारत मे विधंयक के प्रत्येक खण्ड पर और उसके प्रस्तावित सशोधनों पर, यदि कोई 
हो तो, सदन मे चर्चा होती है। सशोधन दी ग्राहूयता के लिए वुछ शर्तें पूरी 
करनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ, प्रस्तावित सशोधन विधेयक के अभिप्राय और उसी 
अरन पर सदन के पूर्व निर्णय के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक सशोधन और 
प्रत्येक खण्ड पर चर्चा होने के बाद उस पर मतदान होता है। बेल्जियम जैसे देशों 
मे, विधेयकों पर समितियों दुवारा विचार किए जाने के वाद जप प्रतिवेदन प्रस्तुत 
होगा है, तब सदन में विधेयक के खण्डो पर और आग्रे चर्चा वी जाती है। इसे 
विधेयक का “दूसरा वाचन” कहते हैं । 


(इ) विधेयकों का पारित क्षिया जाना :-- 


खण्डश चर्चा समाप्त हो जाने पर, विधेयक को प्रस्तुत करनेवाझा मद्बी या 

सदस्य विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव रख सकता है । इस प्रकार के 

प्ररताव को विधेयक का “तीसरा वाचन” कहते है। इस अवस्था में विधेषक के 

विवरण के बारे में विवाद नहीं शिया जाता। चर्चा केवल विधेयक को स्वीकार 

करने अथवा अस्त्रीक्षार करने तक ही सीमित होती है। इस समय वेवल मोखिक 
शोधन रखने को स्वीकृति दी जाती है । 


(च) दिविसदनीय विधान सण्डलों की क्ार्य-विधि ३-- 


विधेयक पारिन हो जाने पर उसे दूसरे सदन को भेजा जाता है, जहाँ वह 
फिर से पहले बताई गई अवस्थाओ मे से गुजरता है। जब एवं सदन में विधेयक 
चारित हो जाता है और दूसरे सदन में पारित नहीं होता तो गतिरोध उत्पन्न 
हो जाता हैं। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी अस्या मे राष्ट्रगति दोनो सदनों 
यो सधुक्त बैठक बुला सकता है? । यदि दोनों सदतो की संयुक्त बेठक से मतदान 
के समय दोनो सइदनो के उपस्थित सदस्यों के वहुमत से विधेयक पारित हो जाए त्तो 
विधेषक कौ दोनो सदनो दुवारा पारित किया गया समसा जाता हैं। नारबे मे भी, 





. दहेज-निषेध-अधिनियम, 964 के बारे में ऐसी सयुकत बैठक बुलाई 
गई थी । 
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यदि दोनों सदन (अर्थात्‌ लाविसय और ओदेल्सिग) विधेयक के विषय के बारे मे 
सहमत न हो तो विधेयक को जिस स्थिति में ओदेल्पिय से भेजा गया हो, उसी 
स्थिति मे उसे समस्त ससद अर्थात्‌ (स्तोरतिंग) में प्रस्तुत कया जाता है। यदि 
वहाँ उसके पक्ष में दो-तिहाई बहुमत हो तो वह पारित हो जाता है। इसी प्रवार 
की पद्धति स्त्रीडन में भी है । ब्रिटेन में, वित्त-विधेयक को छोड कर अन्य विधेयकों 
को स्दीकार न करने का हाउत ऑफ छॉड स को अधिकार तो है पर यह अस्वीह्वति 
दो सल्रो के बाद एक वर्ष तक ही सीमित रहती है। उसके बाद विधेयक अपने आप 
स्वीकृत माना जाता है। प्रात में भी परिषद्‌ (“काँउसिल”) दूवारा किए गए 
सशोधन को सभा (असेम्बली) रदद कर सकती है । 


(छ) कुछ मामलो की विद्येष कार्यविधि : - 


विभिन्‍न विधान-मण्टलो में कुछ विधेयक्रो के छिए विशेष कार्यविधिर अपनाई 
जाती है। उद्दहरणा्थ, भारत में वित्तीय विधेयक (अर्थात्‌ जिन विधेयकों मे कर 
लूगाने या कर समाप्त करने की व्यवस्या हो) केवछ लोक-सभा में पुर स्थापित किए 
जा सकते हैं। वित्त विधेयको के बारे मे, विधान बनाने का अधिकार केवल लोक- 
सभा को है। यदि राज्य-सभा ने, ऐसे सच्योघन पारित किए हो, जिनसे छोकन्सभा 
सहमत नहीं हो तो उन विधेयवों पर राज्य-पभा द्वारा विचार शिए जाने के दो 
सप्ताह बाद वे स्वत पारित माने जाते हैं । इसी प्रकार संविधान मे सशोधन करने- 
बाले विधेयक राष्ट्रपति की अनुमत्रि से रखे जाते है। किनलड में, सविधान गे 
सशोघन करनेवाले विधेयक, तीसरे वाचन के पश्चातु, अगछा आम चुनाव होने तक 
स्थगित रखे जाते है। इटली में, सविधान मे सशोधन करनेवाले विधेयको पर दो 
बार चर्चा होती है। केवल त्रिटेन ही एक ऐसा राज्य है, जहाँ सविधान में सशोधन 
ब्‌ रनेवाले विधेयक के लिए विद्येप कार्यविधि की आवश्यक्ता नही होती । 
(ज) विधेपकों कय प्रमाणीकरण और प्रकाशन : - 


दोनो सदनो में विधेयक पारित हो जाने पर, परीठासीन अधिकारी उसे 
प्रमाणित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है । राष्ट्रपति वी अनुमति 





] ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स मे स्थायी आदेशों के अनुसार, सम्राज्ञी की 
अनुमति के बिना कर लगानेवाला अथवा व्यय सम्बन्धी कोई प्रस्ताव 
पेश नही किया जा सकता । 


ग 
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मिलत पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। तत्पर्चात्‌ उमे गज़ट में छाप्र दिया 
जाता हे। ऐसी व्यवस्था लूगभग सारे देजों मे प्रचलित है, किन्तु कुछ देशो मे 
राष्ट्रपति के विवेक पर भी कुछ वन्धन है । फिनलेड मे, यदि गणराज्य के राष्टपति 
की अनुमति 3 महीने के अन्दर न मिली हो तो आम चुनावों के बाद वही विधेयक 
जिस रूप में वह पारित हुआ था, उसी रूप में फिर पारित होने पर अधिनियम बम 
जानता है। इसी प्रकार नारबे में, वहाँ के राजा वो यह अधिकार तो है कि बह्‌ 
विधेयक पर अपनी अनुमति देने से मना कर सक्षता है, किस्तु यदि वही विधेयक 
लगातार तीन आम चुनावों के बाद भी पारित क्या जाए तो राजा की अस्यीज्ञति 
रदूद हो सकती है । 


वित्तीय कायंविधि 
(क) वापिक नियमित व्यय : 


वित्तीय नियल्रण, ससद्‌ वी प्रभुसत्ता वा मुख्य साधन होने के कारण, लगभग 
सारे विधान-मण्डलो मे, वित्तीय मामलों की विशेष कार्य-विधि है। वापिक? वित्तीय 
विवरण, जिसे सामान्यतः बजट (आयब्ययक)* कहा जाता है, विधान-मण्डलू में 
निश्चित दिन पर प्रस्तुत किया जाता है ॥ सबमे पहले वजट पर सामान्य चर्चा होती 
है । छोक-सभा के प्रक्रिया तथा वार्य-सचाएन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, सदन को 
सारे बजट अथवा उसके अन्तर्गत विषय सम्बन्धी सिद्धान्तों पर चर्चा मरने वी 
स्वतस्ल्रता है, विग्तु चर्चा के दौरान सदन मे बजट पर मतदान बरने के सुझाव का 
प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जाती । सामान्य धर्चा समाप्त होने पर अनुदानों 
कौ मागो पर चर्चा आरम्भ होती है। भारत में इन मांगों पर 22 से 23 दिन तक 
चर्चा चलती है। प्रिटेन मे और कनाडा तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों मे, जहाँ ब्रिटेन 
की परदुति अपनाई गई है, सदन में वाधिक अनुमान प्रस्तुत होते ही सपरूर्ण सदन समिति 





]. स्पेन एक ऐसा देश है, जहाँ आयब्ययक प्रति वर्ष भ्रस्तुत नहीं होता । 
दो साल में एक बार होता है । 

2. अमरीका में इसे आयब्यय के सम्बन्ध मे और आधिक विषय में राज्य 
की स्थिति पर *राष्ट्रपति का सदेश” कहते हैं। ये सदेश प्रचारित किए 
जाने पर तुरन्त्र काग्रेम की उपयुक्त समिति को विचार के लिए भेज 
६ जाते हैं । 
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चनायी जाती है, जिसे “कमेटी और सप्छाई” अर्थात्‌ प्रदायन्समिति कहा जाता हैं। 
यह समिति अनुमानों पर चर्चा करती है। ब्रिटेन मे समिति के विचार के लिए 26 
दिन वी अवधि निश्चित है। मागों पर चर्चा करने की रीति यह है कि प्रत्येक मांग 
के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमे सदस्य कटौती-प्रस्ताव के रूप भे सशोधन 
का मुभाव देते है। क्दौती-प्रस्तावो की सख्या कभी-कभी इतनी अधिक होती है कि 
विवाद-बंध (ग्रिलोटिन) प्रथा का उपयोग करना पडया है! “गरिलोटिन' प्रथा का 
अर्थ है, बगैर अधिक वहस वटाएं अनुदानों पर सभा का तात्यालिक मत लेना । 


अनुदानो की मांगों पर सदन को स्वीकृति मिलने पर विनियोजन विधेयक 
रखा जाता हे । विनियोजन-विधेयक दुबारा उन माग्रो को विधिक रूप दिया जाता 
है. जिसे विधान-मण्डल दवारा पहले ही पारित किया गया हो ! विनियोजब-विधेयक 
पर चर्चा का विषय, उस छोक-महत्त्व अथवा विधेयक में वणित सायो में अतर्विहित, 
प्रशासनिक नीति तक सीमित रहता है, जिसकी वात सम्बन्धित अनुदानों की मांगों 
पर विचार करते समय पहले उठाई गई थी 


भारत में अग्छे दर्ष के राजस्व-प्रस्ताव भी बजट में शामिल होते है, विम्तु 
ब्रिटेन में व्यय-प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दो सप्ताह पश्चात्‌ राजस्त्र-प्रस्ताव प्रस्तुत किए 
जाते हैं, जिन पर किर 'कमेटी ऑन वेज एण्ड मौन्ज” अर्थात्‌ अथोपाय-समिति नामक 
सपूर्ण सदन समिति विचार करती है। अर्थोपाय-समिति एक बजद प्रस्ताव पारित 
करती है, जिसके पश्चात्‌ वित्त विधेयक भ्रस्तुत किया जाता है। वित्त-विधेयक से 
विधान-मण्डल द्वारा पहले पारित किए गए राजस्व प्रस्तावों को विधायी अधिकार 
मिलता है। वित्त-विधेयक पर चर्चा अधिक व्यापक होती है और सदस्य ऐसे विषयों 
पर भी चर्चा कर सत़ते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन, स्थानीय शिकायतें आदि, जो 
सरकार की जिम्मेदारी अथवा सरकार की घन-सम्ब्स्धी अथवा वित्तीय नीति के 
अतर्गंद हो। संयुक्त राज्य अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेस्टेटिव' में, कराघात 
अथवा फण्ड के लिए अनुदान सम्बन्धी विधेयक्तो पर आमतौर से सम्पूर्ण समिति से 
चर्चा की जाती है । 

फ्रास की अथा को अपनामेवाले देशों मे, बजेठ एर भी स्थायी समितियाँ 
विचार करती है और उनके प्रतिवेदन मिल जाने के पश्चात्‌ वित्त-विधेयक पर सभा 
में विचार किया जाता है । फ़ास मे, प्रत्येक विभागीय वजट पर सामान्य रप से पृथक्‌ 
चर्चा की जाती है, जिसके पश्चाद्‌ उसके भधत्येक अध्याय पर अरूण से विचार और 


मनदा न होता है 


'सदीप कार्य-विध् 
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वित्तीय कार्यविधि के सम्बन्ध मे यह भी वतछाना आवश्यक है कि निम्न 
सदन को उच्च सदन से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं । उदाहरणायं, भारत मे मांगों 
को पारित करने का अधिकार वेवल लोकन्सभा को नहीं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ 
कॉमन्स को, विशेषाधिकार होने के कारण हाउस ऑफ लॉडंस के लिए वित्तीय मामले 
में कोई सशोधन करना अथवा उसमे अपनी ओर से बोई कार्यवाही करना वजित है । 
ऋस में, द्वितीय सदन अर्थात्‌ “काउंसिल ऑफ रिपब्छिक सिनेटर्स,” कराघान के 
लिए सुझाव दे सकता है, किस्तु व्यय के छिए नही ३ फ्रास में एक और प्रतिवन्ध यह 
है कि वजड प्रस्तावों की जाँच पहुले नेशनल अप्लेम्दद्ली मे होनी जरूरी है। सुब्रत 
राज्य अमरीवा मे भी, राजस्व और विनियोग विधेयक सर्वप्रथम 'हाउम्र ऑफ 
रिप्रैजन्टेटिव्स' मे ही प्रस्तुत किए जाते है । जापान में, हाउस आफ रिप्रैजेन्टेटिब्स को 
केबल वजट के सम्बन्ध में प्राथमिकता का ही अधिकार नहीं, अपितु हाउस ऑफ 
कउसलस के निर्णयो को रदुद करने का भी अधिवार है । 


(जब) विशेष परिस्यितियों का सामना करने को कार्यविधि : 


विनियोग विधेयक पारित होने मे समय छगने के कारण भागो की स्वीकृति 
मिलने के पहले बहुधा एक महीने के छिए छेखानुदान लिया जाता है। छेखानुदान 
की एक औपचारिक बात मात्रा जाता है और विता चर्चा करिए उसको स्वीकृति दे दी 
जाती है। अधिवाश विधान-मण्डलो मे अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक, आपवादिक और 
प्रत्यय अनुदानों की भी व्यवस्था है | अनुप्रक अनुदान उस समय प्रस्तुत किए जाते 
हैं, जब नियमित वाधपिक बजद के अनुसार स्वीहृत अनुमानो से अधिक ब्यय होने की 
समावना हो अथवा जब नयी योजनाएं चालू बरनी हो। वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, 
अनुद्ानों पी मांगों के लिए जो कार्य-विधि अपनायी जाती है, वही अनुप्ूरक अनुदानों 
के लिए भी अपनाई जाती है, विन्तु दोनों मे अन्तर यह है कि अनुपूरक अनुदानों पर 
होते वाली चर्चा केवल उनवी मदो तक ही सीमित रहती है और उस चर्चा मे मूल 
अनुदान की बानें नहीं उठाई जा सकती । इन सागो की स्वीहृति मिलने के बाद 
विनियोग विधेयक प्रस्तुत बिया जाता है, ताकि ये मार्ये उसमे समाविष्ट की जा 
सके । जब नई सेवाओ पर ब्रस्तावित व्यय के लिए धन पुवविनियोग दुवारा उपठब्य 
हो; सकते तो साकेतिक रकम की मांग सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है । 
इसे साऊेतित अनुदान कहते है । अधिक अनुदान एक ओऔउरचारिकता है, जिसमें पहढ 
किए गए अधिक व्यय को समाविष्ट करने के छिए, विनियोग-विश्रेयक वो विधान- 
मण्डल में सीया प्रस्तुत जिया जाता है। छोक-सभा मे प्रस्तुत किए जाते से पहचे 
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सम्दन्प मे बपना 





उसके 





छोक टेखा-समिति को ऐसे विधेयक की जाँच वर सखद को उ 
प्रतिवेदन देना पडता है । प्रत्यय-अनुदान एक सुस्त रकम की मांस है, जिसे मायने का 
छद्ददेश्य मोटे तौर पर बताया जाता है। ऐसे अनुदानों को स्वीकृति बऑॉँफ 
हॉॉमन्स ने व्रिटिय सरवार को महायुदूध के समय दी थी | 


(गो विनोय समितियाँ : 


दिघान-मण्ठछो की वित्तीय कार्यविधि का एक मुच्य अय वित्तीय समितियाँ 
हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य प्रित्तीय नियक्षण है। पूरे सदन के लिए, विभिन्‍न 
प्राकतठनों को बारीती से जाँच करना सभव न होते वे कारघ 'मंदर बॉफ 
पराडियामन्द्स' कर्थात्‌ ससदो की जननी हाउस ऑफ वपरन्स का अनुसरण कसनेवाले 
विधान-मण्डछ में, सामान्य रूप से एक प्रावक्छन-समिति नियुक्त की छाती है । बूछ 
विधान-मण्डलो में प्रवर समितियाँ और दुद्ध में स्थायी समितियाँ यह कार्य करती 
हैं । जहाँ भधिवाश विधायी कार्य, समितियों के माध्यम से निष्पादित होता है (जँसे 
प्रास, सथुबत राज्य अमरीका आदि), वहाँ विनियोग अथवा प्राकक्छन पर नियत्रण 
व्यय-समितियाँ अथवा विनियोग-समितियाँ रखती है। सप्रीय जमंन गणराज्य में 
बजट छाग्रू होते समय कुछ अनुदानों वी स्वीकृति देने में बुन्डेस्टंग वी आयव्यय- 
समिति का हाथ रहता है । जो व्यय हो छुका हो उस पर समितियों दुवारा रखा 
जानेवाला नियत्रण जित्तीय नियल्रण का दूसरा पहलू है । यह नियलण सरकार दवारा 
किए गए विनियोग पर दिए गए छेखा-प्रतिवेदन के माध्यम से किया जाता है। 
ब्रिटेन की पद्धति का अनुसरण करनेवाले विधान-मण्डलो में एक छोक-लेखा-समिति 
मी नियुवित वी जाती है । यह समिति विनियोग लेखा और नियत्रग़ गौर महालेखाः 
परीक्षक दूवारा बताई गई छेदा सम्बन्धी अनियमितताओ की जाँच करती है और 
राराद को अपना कार्येत्तिर प्रतिवेदन देती है। जिसमे यह बताया जाता है कि क्‍या 
रारकार दुवारा किया गया वास्तविक व्यय ससद्‌ दुवारा स्वीकृत विनियोग-अधि- 
नियम के उपबन्धों के अनुसार था या नही | दुछ विधान-मण्डछो मे अधिकाश विनि- 
योगों की जाँच, ससदीय समितियों के माध्यम से नही बराई जाती, डिग्तु उनका 
अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जैसे >ढेलपा्क, का, भीदर्लेंड, जर्मन सघीष 
गणराज्य सादि मैं। कई वार अनुमोदन विधान के रूप में दिया जाता है। ऐसी 
स्थिति मे, सरवार छोक-डेयाओ के बारे में विधेयक प्रस्तुत करती है, जिस पर अन्य 
पिधानों जैसी ही का्यंवाही बी जाती है । 
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इधर कई वर्षों से, सभी देशो मे राष्द्रीकृत शेत्र के उद्योगों में अधिकाधिक 
पूजी लगायी जा रही है। अनएवं कई विधान-मण्डलो ने राष्ट्रीकृत उद्योगों की 
जाँच करने के लिए विशिष्ट सबितिप्रों की नियुक्ति की है। इस्ले ब्रिटेन मे “कमेदी 
और नैश्वाआइज्द इस्डस्ट्रीज” (राष्ट्रीकत उद्रोग प्रवर समिति) कहते हैं। भारत 
में कमेदी आन पब्डिक अण्डरटेकिग (सरकारी उपकृमो सम्बन्धी सम्रिति) की 
निषुव्ित हाल ही मे की गई है। ये समितिपाँ ससद को अपता प्रतिवेदन पेश करती 
हैं ओर उनके प्रतिवेदन को मात्य करने के लिए समा में एक प्रस्ताव रखा जाता है । 
विभिन्‍त कारणों से इत प्रतिवेदनों पर भारत मे चर्चा नही वी जाती । 

ससद्‌ का नियन्त्रण 

विधान, वित्तीय तिपत्लण तथा प्रश्न पूछने और विशेय प्रस्ताथों और सकल्पी 
के माध्यम से विचार ब्यकृत करने के अधिकार के साथ-साथ विधान-मण्डछ का एक 
और भी दाय॑ है, जिसे कार्यपरालिका पर परिनि रीक्षण रखना वहले हैं । 
(क) पाचिक्ाः 

कोई सदस्य भ्रध्यक्ष की अनुमति से, छोक-सभा में नीचे छिखे मामतों पर 
यात्रिका प्रस्तुत कर सकता है --- 

(।) विवेषक , जिसझ्ा प्रकाशव हो छुका है , अथवा जिसे सदन मे प्रस्तुत 

किया गया है , 

(2) सदन के दोप कार्य से सम्बन्धित कोई बात , 

(3) सामान्य ऐोरू हित की कोई बात । 

याचिता की प्रया बेल्जियम, प्रात्त और इटली में भी प्रचलित है । बेल्जियम 
में प्रत्यक सदव में, प्रस्तुत की गई याविकराओ की सूची प्रत्भिदित सचिव बनाते हैं 
और उतमे से प्रयेह पाविशा पर की जाने वालो कार्यवाही का सुाव देते हैं। 
साधारणत याविक्राओं वी जाँच बरते और उन पर ससदु को उचित राय देने के 
लिए उन्हे एक समिति को सौप दिया जाता है, जिसे “यात्रिका-समिति" कहते हैं । 
फ्राव में, समिति के विर्ण ये मासिक दाविका-विवरणिका मे छापे जाते हैं ओर उनके 
छूने के 8 दिन पश्चात्‌ उन्हे अम्तविम मान लिया जाता है । 
(ख) कार्य-पालिका पर महावियोण : 

कार्यपालिका के सइम्प्रों के राजनैतिक उत्तरदायित्व वी आधारशिला समद 
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के समक्ष उतकी जवाबदेही है। बेल्जियम के सविधान मे, यह व्यवस्था की गई है 
कि चेम्बर ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव को सत्रियो पर अभियोग लगाने और उच्चतम न्‍्यायाद्य 
में उन पर मुकदृदमा चल्मने का अधिकार है। फ्रास में, नेशनक एसेम्बली राष्ट्रपति 
पर राष्ट्रदोह का अभियोग लगा सकती है। उसके पश्चात्‌ उसे उच्च न्यायालय को 
सौंप दिया जाता है। उच्च न्यायालय के 30 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हे नेशनल 
एसेम्बली चुनती है और उनमे से 20 एसेम्बली के सदस्य होते है । नीदरलैंड में, 
यदि कोई मन्त्री संविधान अथवा कानून के विरुदूध कार्य करे तो उच्च सदन उस 
म।मले की छानबीन कर सकता है और समिति द्वारा जाँच कराने के पश्चात्‌ यदि 
किया गया कार्य प्विधात के विश्दृध अथवा कानून के विरुदृध सिद्ध हो जाए तो 
उप पर अभियोग रूगा सकती है। सयुक्त राज्य अमरीका की काग्रेस भी महाभिषोग 
लगाने वी प्रथा का अनुसरण करती है। वह केवल मन्त्रियों पर ही नही, अपितु 
गशॉप्ट्रपति, उपरा्ट्रपति और सारे सपीय अधिवारियों पर भी अभियोग छगा सकती 
है । हाउस ऑफ रिश्रेजेम्टेटिव्ज इस दिशा में पहल करता है! वह एक जाँच- 
समिति नियुक्त करता है, झिसकी रिपोर्ट के आधार पर सीनेट के समक्ष अभियोग 
की कार्यवाही की जा सकती है। नारे के स्ट्रटिगेट को सन्लि-परिपदु की कार्रवाई 
बे कागज-पल्नो को देखने का.अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग, आदेह्स्टिग 
की विशेषाधिकार-समिति कै माध्यम से कया जाता है। यह समिति सदन को, 
अउती रिपोर्ट के दुवारा कसी भन्‍ली को राजनीतिक दण्ड देने अथवा उत्त पर 
अभियोग छगामने की भी सिफारिश कर सकती है । भारतीय सविधान के अन्तर्गत, 
संविधान का उल्लघन करने के लिए राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता 
है। ससद्‌ के दोनों सदनों में से कोई एक सदन दोपारोपण कर सकता है और दूसरा 
सदन उप्तकी जाँच करता है। यदि जाँच करनेवाले (मदन में दो-तिद्वाई बहुमत से 
एक ऐसा सकक्‍हय स्वीकृत हो जाए जिसमें कह गया हो कि लगाए गए दोप सिद्ध 
हो गए हैं तो उसके दुवारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसके लिए ससद 
के प्रत्येक सदन में, विशेष बहुमत से समर्थित एक समादेश राष्ट्रपति को देवा 
अनिवायं होता है । 


(ग) संसदोय 'भोम्वुड्समेस : 

अभिमोजत के अतिरिक्त कुछ विछान-मण्डलो भे शिवायतों को दूर बरने वी 
एक और प्रणाली मिठ्ती है, जिसे 'ओम्बुड्समेन! की प्रथा बहते हैं। ॥8वी 
शताब्दी के आरम्भ से, स्त्रीडन वी ससद्‌ मे सरकार पर नियत्रण रफने की एक 
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विज्लेष रीति रही है जिसे ओम्बुड्समेन कहते है। इस प्रथा के अन्तर्गत ससद्‌ दो 
अधिकाश्यो को एक असैनिक काये के लिए और दूसरा सैनिक कार्य के लिए-- 
विश्लेत्र कार्य विधि के अनुसार नियुक्त करती है | इनका कत्तंव्य प्रभुसत्ता के अत्याचारों 
से साधारण नागरिकों वी रक्षा करना हैं। इन अधिकारियों को मिली झिक्रायतो 
बी रिपोर्ट, वे ससद्‌ को देते हैं। फिनलैड और डेनमाक मे भी ओम्बुड्समेन की 
प्रथा पाई जाती है। सन्‌ !962 में स्यूजीलैड मे भी ओम्बुड्समेन की नियुवित गई 
है। भारत मे वैसे तो ओसम्बुड्समेन को नियुक्त बरने की माँग बई वर्षों से बी 
जा चुकी है, पर अभी हाल पे प्रदासनिक सुधार आयोग ने इस दिशा मे “लोक-पाल 
थ "लोक-आयुवत/ वी नियुक्ति किए जाने के रूप में निश्चित सुन्नाव दिए हैं । 


अध्याय 2 
समिति-अ्रथा का महत्त्व 


अमरीका मे ससदीय समितियों को “सयद्‌ के कारखाने” कहा गया है। 
अमरीबा में ही 894 में, वहाँ के एक अध्यक्ष ने समितियों के बारे में कहा थ्य कि 
समितिया कांग्रेस की “आँखें, कान व बहुधा मस्तिष्क” हैं। इगर्ल॑ण्ड की ससदीय 
समितियों को प्रसिद्ध छेखक व ससदीय कार्य-प्रणाली के पडित एस्किन में ने “लघु 
ससद्‌ ' की मज्ञा दी है। ए* अन्य लेखक के शब्दों मे, “कोई भी सदन उतना ही 
महत्त्वपूर्ण टे, जितनी कि इसबी समितियाँ”। अमरीका में समिति-प्रथा के लाभ 
के विपय में एक आधुनिक लेखक ने कहा है, “राष्ट्र के सम्पूर्ण इतिहास मे बाग्रेस 
वी अधिकाधिदा विल्प्ट ब्यवस्था मे झेमिति-प्रथा ही एक घुरी रही है” । इन्टर- 
पालियामेटरी यूनियन के दाव्दों मे “समितियाँ ससदीय कार्य वी रीढ है” । इसमे 
कोई सन्देह् नही कि यदि संसदीय समितियाँ नहीं होती तो आज विभिसन संसदीय 
प्रणालियों के अन्तर्गत विभिन्‍न स्ददों दुवारा जो कार्य होता है; वह कभी नहीं 
हो सकता था। समितियों से विधि-निर्माण में मदद मिलती है, जाँच का काम 
सूक्ष्मता से क्या जा सकता है और विपयो के विचार में निष्पक्षता छाई जा 
सकती है। समितियों की सख्या उनकी उपादेयता की सूचक है। अमरीका में 
हाउस ऑफ रस्प्रिजेन्टेटिव में 9 स्थायी समितियाँ हैं व सीमेट में 5 स्थायी 
समितियाँ | इसमे प्रवर व अन्य सयुयतत समितियों की गिनती नही है। इग्तंण्ड में 
स्थायी व हर वर्ष नियुक्त की जानेवाली प्रवर समितियों को मिला कर हाइस लॉफ 
वॉमन्स में समितियों को सख्या 28 है । कनाडा में 8 स्थायी समितियाँ है। भारत 
में भी समय-समय पर नियुक्त होने वाली प्रवर समितियों को छोडकर, जिनकी 
सख्या काफी है, छोक-सभा में ] व राज्य-सभा में 5 स्थायी समित्तियाँ हैं । 


._]. समितियों की उपादेयतता के विषय में “डेमोक्रेटिक गवरनेमेट एण्ड 
पालिटिक्स में करी लिखता है : 

“पृक्न्याञ्ील राज्य वी भावश्यक्ताओ को पूरा बरने के लिए, 

जितने यक पारित किए जाने चाहिए, यदि उन सभी पर समा 


समिति-प्रथा 
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समिति-प्रथा के निम्न छाभ गिताए जा सकते है -- 
(क) सभा की ठुलता मे समितियों मे अनौपचारिकता होने के कारण बहस 


अच्छी तरह हो सकती है। 


(ख) सभा की तुलना मे कसी विषय पर विचार करने के लछिए अधिक 


(ग) 


समय मिलने के कारण इनमे विचार अधिक भूदमता से हो सकता है। 
समिति में दलवन्दी को स्थान नही होता । 


(ध) एक ही साथ कई सर्मितियों का गठन होने के कारण सभा का मुख्य 


कार्य अर्थात्‌ विधान-निमणि-कार्य अधिक शीघ्रता से हो सकता है। 


(ड) संदस्पो की ज्ञानवृद्धि 
“(को परिपूर्ण बहस :-- 
सभा से किसी विषय के विचार के लिए प्रस्ताव पेश करना पडता है व 


बाद मे उस 


प्रस्ताव पर बहस होती है। यदि प्रस्ताव में कोई हेरफेर भी बरना हो 


तो उसके लिए एक सशोधनात्मक प्रस्ताव छाना पड़ता है। इसके सिवा सभा में 
एक दूसरे को सबोधित करने मे भी काफी समय मिकल जाता है ॥ इसी तरह सभा 
मे बोलने पर भी प्रतिवन्ध होते हैं। समित्ति मे यह सब औपचारिकताएँ नही रहती । 
वहाँ जब कोई सदस्य चाहे बोल सकता है। समिति की बँठक॑ बुठाना भी आसान 


दुबारा विस्तार से दिचार किया जाए तो उतका सभा पर वाफी बोझ 
होगा ) यह सच है कि विभिन्‍न दलो के लोग (अमरोका को छोडकर) 
प्राय सारा नवीन विधान बनाते हैं और उन्हे अधिनियम बताने से 
मदद भी करते है, फिर भी उन प्रस्तावों को विधान-मण्डल के सदस्यों 
को समरामे की जरूरत पडती है, उसके पीछे की हीति पर विचार 
करना पड़ता है और सरकार की विभिन्‍न कार्यविधि की जानकारी 
हासिछ करनी पड़ती है। सिफे समय की कमी की ही समस्या नहीं 
होती बरनु सभा के सदस्यों की सख्या का भी ग्रश्त होता है। कनाडा 
के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सबसे छोटी एसेम्बडी है--उसमे भी 262 
सदस्य होते है । ब्रिटिश हाउस ओऑफ कॉमन्स मे 600 सदस्य हैं। ये 
सभी विसी विचार विनिमय के लिए बडी सय्याएँहै। अतएवं सभी 
जगह समितियों पर अधिक विश्वास रखना आवश्यक होता है व बहस 
का काम उन पर सौंपा जाता है” । 
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होता है । इग्छ॑ण्ड मे हाउस ऑफ बॉमन्स मे 600 सदस्य होते हैं। इसी तरह 
भारतीय छोक-सभा में 523 सदस्य होते है। इनवी तुलछता में समितियों की 
सदस्यता प्राय' 5 अथवा 20 से अधिक नही होती । समिति में गणपूरतति के नियम 
भी सरल होते हैं। इन सदका परिणाम यह होता है कि समिति में बहस के छिए 
अधिक अवसर मिलता है और बहस पूर्णतया हो पाती है । समिति की इस अनौप- 
खारिकता के कारण ही, यदूयपि कभी-कभी सपसदु-सदस्म सभा में निर्बन्ध होकर 
बोलने का अपना अधिकार कायम रखना चाहते हैं अर्थात्‌ वे छोटी समितियों को 
अपना कार्य नहीं सौपते, फिर भी वे समितियो” (सम्पूर्ण सदन-समिततियो) के रूप 
में बैठक करना पसन्द करते है । 

समिति की अनौयचारिक्ता की तरह ही उसकी ग्रोपनीयता भी सदस्यों के 
लिए व सभा के लिए लाभकर सिद्दंध होती है। सभाएँ बिरले ही साध्य लेती हैं। 
पर विचाराधीन विपयो के सम्बन्ध मे सरकारी व गेरसरकारी व्यक्तितयों का साक्ष्य 
लेता ससदीय समितियों के लिए साधारण बात है। सभाओ की सारी काय॑वाही 
खुली होती है और यदि खुले मे साक्ष्य किया जाए तो वह अधिक उपयोगी न होगा, 
पर समितियाँ, यदि चाहे (और वहुधा ऐसा ही होता है) साध्य गुप्त रखती है। इस 
गोपनीयता के वारण विचार-विमश्श मे वह सकोच नही रहने पाता, जो खुले व्यवहार 
में होता है । साक्ष्य की उपादेयता का उदाहरण अनेक प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों 
को पढने से मिलता है । समितियों के प्रतिवेदन व उनके कायंत्रत्त वो पढने पर 
अक्सर यह्‌ देखने को मिलता है कि वहाँ सभा में किसी विषय पर सरकार के प्रति 
भर ही विश्वासहीनता का आरोप छगाया गया हो, परन्तु अब सरकारी गवाहो ने 
अपनी व्यावह|रिक कठिनाइयों को ससदीय समितियों के सामने बतलाया, तो सदस्यों 
ने भी उससे अपनी सहमति प्रगठ की है । 
(ख) सुक्षमता से विचार + 

सभा के सामने हमेशा समय की समस्या रहती है, वयोकि सभा केवल 
निश्चित अवेधियों मे ही बुलाई जा सकती है ओर अनेक बडे राजनैतिक प्रश्न 
ही सभा के सामने उपस्थित रहते हैं ॥ इसके विपरीत समिति वी जव चाहे बँठक हो 


. इंख उपस्देयतय के डिएय जैफरसन्स मैनुअल मे लिखा है :--- 
“सारे सदन की राय समिति में अच्छो तरह छी जाती है, बयोंकि समिति 
में सदस्य जो चाहे बोल थाते हैं ।” 
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सकती है तथा समिति के सम्मुख प्रइन भी सीमित होते है। यदि सारे विधेयक पर 
क्रेवल सभा दवारा ही विचार! किया जाए तो !-2 दित से अधिक विचार करने के 
लिए सभा को कभी समय न मिले, पर जब समितियों में विधेयक भेजे जाते है तो 
विधेयक के महत्त्व के अनुसार (जैसा कि कम्पनी विधि सम्बन्धी प्रवर समिति मे 
हुआ था) कई दिनो तक समिति में विचार हो सकता है । गवेषणात्मक ममिति वे 
विपय में तो यह बात और भी अधिक छाग्रू होती है। भारत वी प्रावक्लन समिति 
दर्ष भर और यदि आवश्यक हो तो और भो अधिक समय के लिए, विचार कर अपने 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । 


इस सन्दर्भ मे समिति का एक छोटी सस्था होना उसके लिए बढ़ा हितनर 
है । छोटी सस्था होने के नाते समिति की बंठफ जल्दी बुलाई जा सकती है। सभा वे 
बारे मे अधिक तैयारी और वार्यक्रम कौ आवश्यकता पडती है । समितियों वी बैठथा 
तत्त्थात परीक्षा के लिए भी की जा सकती है, जो सभा के लिए सभव नही होता । 


(ग) दलबम्दी का अभाव : 


सभा के बारे मे यह सर्वविदित है कि वहाँ चर्चा प्राय दलबन्दी ये आधार 
पर होती है। जितना अधिक महत्त्वपूर्ण विषय होता है, उतना ही अधिक उस पर 
दलो के सचेतको का आग्रह अधिक प्रवकू होता टै। परिणामत सभा में विययों पर 
विचार निष्पक्षता से नही हो पाता, वरनू विभिन्‍न दलो वी क्या नीति है, इसी दृष्टि 
में होता है । स्वय सभाध्यक्ष गो, इस जान का ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्‍न 
*--++>त++न 
7,  954 में जब भारत मे अविकाश समितियाँ नियुवत होने वाछी थी, 
उस समय अध्यक्ष मावछकर ने सभा से बहा था -- 
सभा के विधिक कार्यों मे उत्तरोचर वृद्ध हो रही है। परिषामत 
सभा के लिए प्रमुख विधेयकों के सभी सणष्डी पर विच्वार बरना भो 
दुप्कर हो गया है। सभा को चाहिए कि वह अनेक प्रवर समितियाँ 
नियुवत करे और विषयों वी जाँच, प्रवर समितियों पर छोड दे, जहां 
उन पर सभा वी वजाएं अधिय विस्तार से विचार हो सकता है। 
(देखिए, छोक सभा वाद-विवाद भाग 5 (954) पृष्ठ 6565) 


2. कम्पनी विधि प्रवर समिति ने कम्पनी सशोधन आदि नियम 956 पर 
64 बैंठकरे मे विचार किया या । 
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दछो के सदस्यो को बोलने का उचित अवसर मिल रहा है या नहीं। समिति मे 
इसके विपरीत सामान्यलया दलछबनन्दी को कोई स्थान नहीं होता । थदि थोडे परिमाण 
में दलबन्दी होती भी है तो वह केवल जिधेयको पर विचार करनेवाली भ्रवर समितियों 
में। यद्यपि समिति में, सदस्यो की नियुक्ति अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर 
होती है तथापि प्राय यह देखा जाता है कि जब्र समिति में सदस्य कार्य करते हैं तो 
वे अपना दलूयत दृष्टिकोण प्रमुख नही होने देने । 
दलबन्दी से ही मिलता-जुलता राभा मे एक और दोप है और वह यह कि 
सभा में वोलनेवाले अपने क्षेत्र को ध्यान भे रखते है । इसके विपरीत समिति में कोई 
ऐसा सकुचित दृष्टिकोण नही रहता । 
समिति से एक और छाभ है और वह यह कि यदि आवश्यकता पडे तो 
पिशेषज्ञों को इसके कार्य में शामिल क्रिया जा सकता है। विशेषज्ञों की सलाह व 
साक्ष्प छू सकने के अतिरिक्त समिति के सदस्यो की नियुक्तित भी प्रामः सम्बदूध विपयो 
में उननी विज्ेप योग्यता के आधार पर की जा सकती है। कही-क्ही तो सभा के 
प्रक्रिय। नियमो में हो वह विहित है (उदाहरणार्थ, इंग्ठैण्ड की स्थायी समितियों के 
दिपय से) समिति में सहयोग के छिए कुछ अन्य विशेषज्ञ सदस्य शामिल किए जा 
सकते है । यह सभा के बारे मे नही कहा जा रुकता । 
# छोज-राभा के एक अध्यद्ा के शब्शे मे :-- 
जब सदस्य समितियों के रुप में एकत्रित होते हैं तो बे दलों का प्रति- 
निधित्व नही करते। थे समस्त सभा के रूप मे काम आते हैं भौर वही 
बात विचार में आतो है जो समस्त सभा के हित में हो । दिजिए लोक- 
सभा वाद-विवाद भाष 5 (455) पृष्ठ, 87]2 । 
और भी एक न्ठेप्क ने ब्रिटिश पा लियामेन्ट का एक उदाहरण देते हुए कहा है । 
“राजनैतिक वाद-विवाद के प्रखर प्रकाश में कुछ प्रमुख मामलो पर चर्चा 
बरना एक दुष्कर कार्य है, परन्तु समिति-प्रथा के उपयोग से यह समस्या 
सुलझाई जा सकती हे । स्त्रेज कै मामले बा सबसे अधिक परेशान करने 
चाछा पहलू सह था कि सदन में विरोधी पक्ष वी सझाह नहीं छी गई थी 
और उस् पक्ष को ऐसा छगा जैसे उसे जानबूझकर अच्धेरे मे रखा 
गया हो । यदि ऐसी समिति होरी--जिसमे सभी दलो के सदस्य होते तो 
सदस्यों को समस्या विदित कराई जा सकती थी ।” (देखिए, प्रिमन्ड, 
“मैं चेस्‍्टर माजियन” 22 जुछाई 957, पृष्ठ 6) 
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(पघ) संसद के कार्य में वृद्धि . 

समिति-प्रथा का सबसे वडा ताभ है, ससद्‌ को अधिक कार्य कर सकते मे 
सहायता देना | आज की सप्तदो के समक्ष, चाहे वढ़ हिसी देश की क्यो ने हो, इतना 
काम रहता है कि यदि समितियाँ न हों तः उनके लिए कार्य करना अस्रभव ही हो 
जाए। समितियाँ न केवल विधयकों पर विचार वरती है, वरनु सभा की क्षोर से 
जानकारी प्राप्त करके जाँच का कार्य भी वरती हैं। इसके अतिरिवत जो काम सभा 
बो करना पड़ता है, जँसे अपने परुस्ततरालय की व्यवस्था, अपने सदस्यों के प्रत्येक-पत् 
की जाँच; इत्यादि, वह सत्र समितियाँ सभात लती हैं, जिससे सभा को अपने प्रमुष 
कार्य (विधि-विर्माण) के छिए आवश्यक समय मिल पाता है। विधि-निर्माण के क्षेत्र 
में भी खण्डो वी अच्छी तरढ़ परीक्षा कर छेना समितियों को ही सौंपा जाता है और 
सभा अवसर केवल नीति निर्धारित करती है । 


उदाहरणस्वरूप भारतीय लोक-यभा दूवारा पारित विधेयकों को ही 
लीजिए । जहाँ 947 के पहले, प्रति वर्ष पारित किए गए विधेयकों की सख्या औद- 
तन ] से 42 के बीच हुआ करती थी, वहा 947-56 के काल में, यह भझ्या 54 
से 06 के बीच थी। यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सतते है, जँसे सल्ो वी 
अवधि मे वृद्िघ, पर प्रवर समितियों के अधित्राधिक उपयोग का भी इससे कम हाथ 
नही रहा है । ब्रिटेन के बारे से तो “गवर्नेमेन्ट एण्ड कमेटीज ' के लेखक ब्हीयरे? में 





| (।) ब्हीयरे छिखता है, “जहाँ 99 में, हाउत ऑफ कॉमन्स ने 45 
विधेयकों पर ओर 924-25, 929-30, 934-35, तथा 
936-37 में क्रणश 50, 32, ।5, व 26 विधेयको पर विचार 
क्या था, वहाँ 946 में स्वायी समितियों के अधिक प्रचार के 
बाद हाउस ऑफ कॉमन्स 946-47, 247-48 तथा 948-49, 
में 45, 2, व 42 विधेयको पर विचार कर सका, यदुयपि उनसे 
महत्त्वपूर्ण विधेयक की संख्या बहुत थी । 

(2) फ्रास मे समितियों का कार्य इससे भी अधिक रहा है) लेपक 
मा्टिस हैरिसन लिखता है, ससद-सदस्य इतने कुदल हैं कि ब्रिटेन की 
तरह की गैर विशिष्ट समितियाँ (फ्रासीसी एसेम्बली मे) विल्कुल 
अब्यावहारिक होती । विद्यमान नेशनल एसेम्वली के प्रथम 2 वर्ष को 
अवधि मे, समितियों ने 6300 विधेयक पारित किए थे । 
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स्पष्ट लिपा है, इसमे कोई सदेह नहीं कि 945 से 950 की अवधि भें, जब लेबर 
पार्टी सत्तारूढ थी, स्थायी समितियों के प्रयोग से कही अधिक व विवादास्पद विधेयक 
कारित हो सऊे, जिनका वर्गर उनके पारित होना असभव था । 
(ड) सरस्भे के लिए उनको उपयोगिता : 

जहा में, समिति-व्यवस्था के एश यौर लाभ का उच्छेष करना चाहिए और 
बर है समिति के दृवारा ससद सदस्यो की ज्ञानलृूद्ध। इस ज्ञान वृद्धिध से सभा के 
वादपियाद का भी स्तर ऊँचा उठता है । “बैक बेन्च्स” ! के लिए तो यह बिल्कुल अनि- 
नागर है। आस्ट्रेलिया इसा तथ्य का सुन्दर उदाहरण है । बहा जाता है कि आस्ट्रे लिया 
में समिति प्रथा वा जन्म, ससदई्‌ की कारये-व्यवस्था मे गति छाने के लिए उत्तता नहीं 
हआा, जितना हाउस ऑफ रिप्रेज़न्टेटिव के सदस्यों में ज्ञानन वी जानकारी उत्पन्त 
कराने के लिए ह॒वाया। प्राडकरास्टिय ऐक्ट 932 के पास होने वा इतिहास इरा 
यात वो सिद्ध बरता है कि समितियों वा जन्म वहाँ सदन में बुछ “एमेचर एक्सपर्ट” 
बनें, उस उद्देश्य से हुई था। स्वय भारत में लोक-लेखा-समिति का उद्घाटन 
बरते हुए तत्कालीन अध्यक्ष श्री मावलकर ने 950 में, उम समिति के उद्रैश्यो 
को गिनाते हुए प्रसयत कहां था कि समिति का उद्देश्य है, यवाक्षम्मभव अधिक 
सदस्थों को शासव-कार्य से परिचित्र कराता, ताकि उन्हें न केवल यह माछूम हो सके 
कि शासन क्रिस तरह चलता है, वरन्‌ यह भी मालूम हो सके कि शासन में क्या-मया 
समस्याएँ है । 





4 जैनिग्स लिखता है 
“अगर गेर सरकारी सदस्यो को सदस्य कक्षो मे चलने-फिरने के सिवाय 
और भी कुछ करना है तो समिति-प्रथा का विकास व उसके माध्यम से 
विश्वेपज्ञवा प्राप्त करता उनके लिए अनिवाय होगा, पॉालियामेस्टरी 
रिफ्सॉम (7933-60) पृष्ठ; 46) 


अध्याय 3 


समिति-प्रथा का विकास 


सपदीय समिलि प्रथा वा जन्म सोलहवी शताब्दी में इग्लैंड में हुआ माना 
जाता है । इसके बाद सवदीय समितियाँ अमरीका में स्थावित्र हुई। फ्रास में ससदीय 
समितलियाँ )8 वी छताब्दी से नजर आसी है। यूरोप वे अन्प देशों मे तथा इस्लेड 
के अधीन उपनिवेशों मे ससदीय समितियों का जन्म, )9 वी झताब्दी में होने का 
उल्ठेख मिलता है। प्रत्येक देश वी संसदीय समितिग्रो का विकास अपनी विद्येपता 
रखता है, पर एक चीज उनमे सापान्य है और वह यह कि पहले प्रवर समितियों का 
निर्माण हुआ और बाद में स्थायी समितियों का । उद्देश्य की दृष्टि से यहले समि- 
तियाँ राजा को मदद करने के लिए वनी, व बाद मे वे ही निष्पक्ष दृध्दि से राज्य के 
कार्यो प्र विचार करने छगी ) इसी प्रकार समितियाँ सिद्धान्त में भले ही किसी विशेष 
सुविध/ के लिए नियुक्त की जाती हो (जैसा कि त्रिटिश समदीय समितियों के बारे 
में वहाँ के विघारवों का अब भी मत है) पर अब वे समदीय कायंप्रणाली का आव- 
इयकः नय बने गई है, और समद्‌ का ज्ञार्य, जितना संदत की कार्यवाही पर अवलबित 
है, उतना ही समितियों पर। (अमरीका में समितियों बी यह धारणा खुल्लमखुल्ला 
स्वीकार वी जाती है) । 


इस्लेण्ड में समिति-प्रया का शिक्षास : 


इग्डैण्ड में समितियाँ नियुक्त किए जाने का पहली बार उल्लेष 572 मे 
तीसरी पालियामेन्ट के काल में मिलता है। इसवे पहले विधेयकों पर विचार करने 
का काम किसी एक व्यक्त वो दिया जाता था, जो सामान्यत कोई रोक्टरी अथवा 
प्रीवि काउसऊूर हुआ करता था । दीसरी वालियामेन्ट वी समितियाँ आज वी विशिष्ट 
समितियों से मिलती जुझनी थी, पर इस समितियों वी वेंटवें सभा-भवन के बाहर 
किसी ऐसी जगद़, जो घकीलो के छिए सुविधाजनक हो, हुआ करती थी । इन छोटी 
समितियों वे वाद अभा के 30-40 सदस्यों के अतिरिक्त कु अन्य चुने हुए सदस्य 
ओ होते थे, जैसे जेन्टलमैन आफ दि छाय रोब, प्रीवि काज्मलर्स आदि । येही 


रे संसदीय समिति प्रया 


समितियाँ आगे चलरर स्थायी समितियों से परिणत हुईं । तीसरो परालियामेन्ट के 
समप्र में विधेयक्ों पर विचार, प्रवर समितियों को हो सौंपा जाता था। 


जम्स प्रयम के काठ में एक नई समिनि बनाई गई और यह थी सपूर्ण सदन 
समिति । उस समय प्रवर समितियाँ तो थी, पर सभा वे अन्य सदस्यों में यह इच्चा 
होने ठगी कि उन्हें भी विधेयक्रों पर विचार करने का अवयर मिलना चारहि। 
स्कावरट लिखता£ है, “महत्त्व वें, और खासूर वित्तीय विधेयक, इग ण्यल में सपूर्ण 
सदन सथिति में विचार के लिए आते थे, क्योकि इनमें सदत्यों को बोलने का जवसर 
खुझ कर मिलता था”। यह प्रथा 4967 में उस समय औपचारिक रूप से निश्चित 
कर दी गई थी, जब हाउस ऑफ कॉमन्स ने यह प्रस्ताव पारित क्या कि यदि कोई 
सरवारी खर्च का प्रस्ताव सभा के सामने आया हो तो सदन यह निर्णय कर सकता 
है कि सदन वी वैठक स्थग्रित कर दी जाए और विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति में 
विचारार्थ भेजा जाए। यही प्रथा नए कर छगाने के बारे में भी प्रारम्भ की गई। 
छेकिन इभी समय सरकारी पक्ष के लोग स्थायी समितियो वी पद्धति पर भी विचार 
करने छगे थे । इस समपर 5 स्थायी समितियाँ नियुक्त की जाती थी, जो तिम्स 
विपयो पर अलग-अलय विचार क्या करतीथी (।) विशेषाधिकार थ इुनाव के 
प्रशद (2) धर्म (3) झिकायतें (4) स्यायारुूप तथा (5) वाणिज्य ) ये समितियाँ एक 
प्रकार से सम्पुर्ण सदन समिति से अधिक दलवान थी क्‍्योंवि वे जब चाहे अपना 
कार्पे स्थगित कर सकती थी । ये समितियाँ निरकुश ट्यूडर राजाओ के हथकण्डे थी, 
क्योकि इनमे सदस्य सरकार दूवारा नियुकक्‍्र किए जाते थे । इन समितियों को 
विधेयकों पर विचार करने का भी अधिकार दिया गया था, जिससे सथ्षद्‌ होते हुए 
भी राजा अपनी इच्छा के विएदृए कोई बात न होने देता । 





स्टुअर्ट राजाओं के सदन के बाद यह स्वाभाविक था कि उपरोवत स्थायी 
समितियों का अस्त कर दिया जाता ॥ जतएवं 8 दी श्षताब्दी से वेवलछ एक ही प्रवार 
की समितियाँ जारी रखो गई थी, और वह थी सम्पूर्ण सदन समितियाँ । सम्पूर्ण सदन 
समिति ही विधेयक्रो पर विचार करवी थी, लूंथिंम थोडे समय के बाद पुन छोरी 
समितियों वी आवश्यकता अनुभव की गई, क्योकि पालियामेन्ट के पूर्ण रूप से सर्वे- 
सत्ताधारी होने एर यह बडुझव किया ग्रया कि प्रालियाम्रेन्ट दुवारा निरीक्षण और जाँच 





# (देखिए--"एन इन्ट्रोडक्यन दु दि प्रोसिष्योर ऑफ दि हाउस ऑफ 
कॉमन्स'--लार्ड के वियन पृष्ठ 27) 
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के कार्य के लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए और यह काये सम्पूर्ण सदन समिति 
को नहीं सौंपा जा सकता था। इसी अनुभव मे आज की धवर समितियों का उदय 
नजर जाता है। १7 दी झताब्दी की स्थायी समितियाँ विज्येप योग्यता के आधार पर 
नियुक्त होती थीं, पर 48 वी और (9 वी शताब्दी वी प्रवर समितिया बेवल ससदु- 
सदस्यता के आधार पर नियुक्त की जाती थी । आगे चलकर विधयक्नों पर विचार 
करने के लिए स्थायी समितियों की भी नियुत्रित हुई। इस हरकार बीसदी शताब्दी के 
आरम्भ से, तीन प्रकार की सम्रितियाँ यी--सम्पूर्ण सदत समिति, प्रवर समिति व 
स्थायी समितियाँ । जाँच का काम अवसर प्रवद समितियों को सौपा जाता था, जो 
प्रत्येक सत्र के छिए नियुक्त होती थी । 


पिछले 50 वर्षों मे भी समिति-प्रथा का विवास होता रहा है । 92। मे, 
पहले पहल एक प्रावकलन समिति नियुक्त हुई थी । यह समिति युद्धकाठ से स्थगित 
कर दी गई थी व इसका कार्य एक नई समिति को सॉपा गया था, जिसे ' नेशनल 
एक्स्पेन्डीचर कमेटी” अर्थात्‌ स्थानीय ब्यय की जाँच करने वाली समिति कहते थे । 
युदूध समाप्त होने पर पुन प्राककलन समिति नियुक्‍त्र वी गई। लगभग युद्धोपराग्त 
ही 'कमेटी ऑॉन स्टेचुटरी इस्ट्स्मेट्य! की स्थापना हुई। 954 से “कमेटी ऑन 
नेशनलाइज्ड इन्डप्ट्रीज' नियुक्त की गई जो आज भी प्रयोग मे हैं ) 


इग्लैड की समिति-व्यवस्था के विकास की यह विशज्ेपता हैं हि वहाँ समितियाँ 
समदीय कार्य-प्रणाली का एक अनिवायें अग बन कर उद्दित नहीं हुई (जैसी कि 
स्थिति फ्राम और अमरीका कौ समितियों के सम्बन्ध में है), वल्कि वहाँ समितियों 
बा उदय प्रधानतया एक सुविधा के रूप मे हुआ है । यही कारण है कि इस्लैंड की 
समितिया अत्यधिक व्यापक है| 


फ्रांस में समिति-पयाः का विकास : 

फ्रास में समिति-प्रथा का आरस्म राष्ट्रीय क्रान्ति के दिनों में हुआ, स्लेकिन 
उसके पहले भी 00 वर्षों तक वहाँ किसी न किसी रूप में समितिरयाँ थी, ऐसा कुछ 
लोगो का कहना है + 

4789 में, फ़रास की विधान-सभा ने, स्टैडियग ऑडंस बनाने के पहले ही कई 
समितियों को जन्म दे दिया था, जो आज की स्थायी समितियों की तरह थी । प्रत्येक 
समित्ति एक विशिष्ट आज्ञा के अनुसार विशिष्ट विषय के लिए बना करती थी। 


34 संसदीय समिति प्रदा 


बाद में लेजिस्लेटिव एसेम्बल्ी ने स्टैन्डिय आडंर्स दुवारा एक समेकित समिति- 
व्यवस्था क्ग निर्माण क्या । झुरू में 2] समितियां नियुकत्र की गई थीं, जिनके 
सदस्य 2, 24, या 48 सख्या तक हआ करते थे । इन समितियों के नाम भी आज- 
कुछ दो समितियों के अनुसार थे । 





79 के क्स्वेंजन ने, इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्वीकार विया। 
बाद भे ए॒क्त नए सिरे से समितियों को स्यापित करने की चेप्टठा वी गई। पीयरेछ८ 
लिखता है, “792 से 795 जनक के काल मे कस्वेन्शन्स वी समितियाँ ही शास- 
कीय अधिक्प्रों की वास्तविक अधिकारिणी थी। इस काल की कमेटी ऑफ पढिडिक 
सेफूटी' व “कमेटी ऑफ जनरत सिक्‍योरिटी! अत्यधिक प्रमिदूध हैं, जो वन्य 6 
स्थायी समितियों के साथ न केवद कानून बनाने के प्रस्ताव देते वा अधिकार रखती 
थी, वरन्‌ यहें भी अधिकार रखती थी कि वे देखें कि वह कानून ठीक तरह से लागू 
किया जा रहा है या नही ।” 








समिति की यह प्रथा कुछ लोगो को प्सद नहीं आई, अतएव वन्वेन्थन 
ने 795 के सविधान में स्पष्ट यह बतलछा दिया कि कोई भी सभा या काउमिल 
स्थायी समिति का निर्माण नहीं कर सकती । जव पुन. गणतन्त्र की स्थापना हुई तो 
कु स्थायी समितियों की रिझुक्ति हुई | बाद में ध्र्येबर सदन ने फिर प्रत्येष विधेयक 
पर विचार करने के छिए एक समिति बनाई । यही आज की स्थायी समिति-प्रथा 
के विकास का आरम्भ था। 848 की नेशनल एसेम्बली ने पहले तो 790 की पूरे 
व्यवस्था लागू करने की चेप्टा की, किन्तु बाद मे समितियों को स्थायी बनाकर बेवल 
थापिक ही रखा । 





)87] में, नेशनल एसेम्वडी ने विशिप्ट समितियों की आयोजना कीच 
उनका प्रवन्ध दोनों सदनों को सौंपा । इन दिनो ग्रैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों 
पर विचार करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी । ऐसे विधेयकों पर पहले कमेटी 
ऑन पालियामेन्टटी इनिशियेटिव दुवारा विचार कया जाता था और यदि वह 
समिति उनका अनुसोदन करती तो ] ब्यूरो दवारा उन पर विचार होता व उत्के 
बाद एक विशिष्ट समिनि उनवी परीक्षा करती । यह प्रक्रिया न बेदड विलम्दकारी 


* (देखिए-यूसेन-सेक्रेटगी-जनरल ऑफ दि चेम्बर ऑफ ड्यूटीज-'ट्रीटाइज 
ऑन पोलिटिक्ल, एलेकक्‍्टोरक एप्ड पालियामेन्टरी राइट्स--9247) 
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थी, वरन्‌ इसके परिणाम भी विचित्र होते थे । एक ही तरह के विधेयकों पर उक्त 
प्रक्रिया के कारण ऐसे भिन्न-भिन्न परिणाम निकछा करते थे जिनमे आपस में 
कभी कोई साम्य न होता । अत जैसे-जैसे वैधानिक कार्य का विकास हुआ, दोनो 
ज्षेम्बस्ते ने 839 की प्रथा का अनुकरण करना शुरू क्या, जिसके अनुसार विधेयक 
को ऐसी समितियों के सम्मुख विचारा्थ भेजा जाता था, जो पहले से ही निर्मित 
रहती थी व एक तरह के सब विधेयको पर विचार करती थी । इस प्रकार परिस्थिति 
घश आज की स्थायी समितियों से मिछती-जुलनती सपम्रिति-प्रथा का उदय होने रूगा 
था। साथ ही कई स्थायी समितियाँ कहलाई जानेवाली समितियों का भी इस काल 
में जन्म हुआ। फिर भी नियमित रूप से समितियों की नियुक्ति का कई वर्षों तक 
विरोध होता रहा। अन्त मे, 902 मे समिति-व्यवस्था को सुचारु रुप से प्रारम्भ 
किया गया। 902 मे, नेशनल एसेम्बली दूवारा अपनाई गई समिति व्यवस्था 
थोड़े अदल-बदल के साथ आज भी प्रयुवत है। १90 से 95 तक स्थायी समि- 
विया ' ब्यूरो” से बनती थी किन्तु अब उनकी रचना विभिन्‍न दलो दूवारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व के आधार पर की जाती है। 920 तक ये समितिया विधान-सभा के 
समकालीन होती थी, पर अब वे प्रतिवर्ष नियुक्त वी जाती हैं । 


अमरीका में समिति प्रथा का विकास २ 


जैसा कि सब जानते हैं, अमरीका में ससदीय प्रथा इग्ठैंड की देन थी। 

अतएव बहा समितियों का जन्म औपनिव्रेद्विक काल मेही प्रारम्भ हुआ | दुयूडर 
और  स्ट्ुअर्ट वाल मे, इस्लेण्ड की पालियामेन्ट ने उपनिवेशों वी विधान-सभाओं को 
जो प्रोत्साहन दिया था, उसके परिणामस्वरूप अमरीका के वर्जीनिया, मेरीलुण्ड, आदि 
राज्यों में समितियों की स्थापना वी गई। 774 में, जब अमरीका में नवीन सबि- 
धान लागू हुआ तो काग्रेस को शुरू से ही समितियों की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
795 मे, पहली बार “कमेटी आन वेज एण्ड मीन्म' की स्थापना हुई। उसका 

सभापत्ति एलबर्ट गेलटिन नामक एक व्यक्ति हुआ करता था । उसने इस समिति को 
इतना प्रबल बताया कि थोड़े ही काल में सरकार के सारे वित्तीय प्रस्ताव इस समिति 
के सामने आने छगे । 795 से अभी तक के काल में समय-समय पर अनेक समि- 

किया स्थापित की जाती रही हैं। यह भी उल्छेखनीय है कि अमरीका में समितियों 
थी नझथा सर्देव स्थिर या बढती नही रही है, वरन्‌ उनकी सख्या मे वमी भी हुई है । 
904 मे, थियोडर रूजदेल्ट के काल मे हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव मे 60 व सिन 

मे 55 समितिया थी। हर्वेट हवर के काल में अर्थात्‌ 2930 से, इसके विपरीत 
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समितियों की संख्या कम हो गई थी। ट्स्मन के वाल मे समितियों की संख्या में पुन. 
यूद्िध हुई थी । 


समितियों की संस्या में, जहा एदः ओर हछ्ात्त या वृद्ध होती रही है, वहा 
समितियों की वायं-प्रणाल्ली में भी परिवर्तन होता सहा है। 906 तक्क स्थायी सशि- 
तियो की नियुवित अध्यक्ष दुवारा की जाती थी, बाद में लोग अध्यक्ष के इस अधिवार 
से ईर्प्या बरमे छगे और 90-] मे, इस दिद्या में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसके 
पनुसार समितियों के सदस्पो को नियुक्ति बे लिए वहा एक समिति वी जियुक्षि की 
गई। 945 मे, अमरीकी समिति व्यवस्था (और समित्ति व्यवस्था ही नहीं, अपितु 
सम्पूर्ण ससदीय प्रणाली) मे एक महत्त्वपूर्ण घटना हुईं। वह घटना थी बाग्रेस के 
युनर्गठन पर विचार करने के लिए एक सयुक्त समिति वी निमुक्ति । इस समिति ने 
जो सुज्ञाव दिए थे, उनमे समिति-व्यवस्था डिपयक सुमाव महत्त्वपूर्ण हे। इस समिति 
के सुझाव काग्रेस दवारा स्वीकृत किए गए और एक अधिनियम पारित किया गया, 
जो 'लेजिस्लेटिव रिआऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 946? के नाम से प्रख्यात है। इस अधि- 
नियम के अनुसार, अमरीकी स्थायी समितियों के कृत्यों में जो परम्पय सीमोल्कघन 
था, वह दूर क्या गया । समिति ने, विश्वि्ट या प्रवर समितियों का भी विरोध 
क्या । समिति ने, सीनेट वी समितियों बी सख्या को 34 से घटा बर 5 क्या व 
हाउस ऑफ रिप्रेजैन्टेटिव की समितियों को सख्या भी 49 से घटा कर ॥9 
निश्चित की । 





भारत में समिति-प्रथा७ का विकास : 


भारत में समिति-प्रथः का प्रारम्भ प्रथम विधि-सभा की शुरूआत से अर्थात 
854 से ही मिलता है। छंजिस्लेंटिव काउसिल (854-6) ने, 20 मई, 854] 


७ “समिति” शब्द हिन्दी मे “कमेटी” के लिए क्सि प्रकार प्रयुक्त होने लगा, 
यह कहना कठिन है। प्राचीन भारत मे जब “सभा” और “समिति” शब्दों 
का भ्रयोग होता था तो वह दूसरे अर्थों मे था। ऋगूवेद मे, जहा सर्वे 
प्रथम “सभा” ओर समिति शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहा “समा” से 
अर्य॑ वयोद॒द्ों की सभा, बुद्दिघ्रमानों का समूह ठथा श्रीमानू सेथा। 
“समिति” अब्द का प्रयोग वहा लोगो को आम-सभा से था । ऋणगूवेद के 
दाद अधर्वदेद मे, इन्हीं अर्थों में “सभा” और “समिति” शब्द प्रयुक्त हुए हैं 
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को अर्थात्‌ पहलो बैठक में ही अपने ्टैंडिंग ऑर्ड्सी)! बनाने के लिए एक समिति कौ 
नियुक्तित की थी । इस समिति के 4 सदम्य थे। इसके सिद्रा विधेयत्रों के खण्डो पर 
विचार करने के लिए एक प्रवर समिति को साक्ष्य लेने विषयक अधिकार न दिए 
जाने पर भी उस समय विचार किया गया था। 856 मे, एक प्रवर समिति भी 
उस कार्य के लिए नियुक्त की गई थी। चूंकि उसमे कार्यकारिणी व विधायी संस्था 
के सम्बन्ध का प्रशत निहित था, उस समिति का कार्य खण्डो पर विचार करने तक 
ही सीमित रहा । लेजिस्लेटिव काउसिल (854-6) मे एक सपूर्ण सदन-समिति 
नियुक्त करने की भी प्रथा घी, जो प्रवर समितियों दुवारा विचार किए जाने पर 
विश्येवकों पर विचार करती थी। पहली बार ऐसी सपूर्ण सदन-समिति ] जुलाई, 
854 को नियुक्त हुई थी। उसके बाद भी सपूर्ण समिति की तिमुकित कई अवसरो 
पर हुई थी । 862-920 के काल मे, वित्तीय विवरण पर विचार करने के लिए 
लेजिस्लेटिव काउसिछ द्वारा सपूर्ण सदन-समिति की नियुक्तित का भी गवनेमेन्द ऑफ 
इल्डिया डिस्पेच, 908 में उल्लेख मिलता है। सपूर्ण सदन समिति की ही तरह प्रवर 
समितियों की प्रथा भी पहले से थी । लेजिस्लेटिव काउसिल (854-6[) एक 
प्रवर समिति नियुक्त किया करती थी, जिसका काम काउसिल के प्रत्येक सदस्य को 
बकाया काम का वितरण करना था । 


आधुनिक काल में भारत मे ससदीय समितियों का विकास 92 से मिलता 
है। 922% मे, सैन्ट्रल लेजिस्लेटिव एमेम्ब॒ली दुवारा लोक-लेखा-समिति और संयुक्त 





कदाचित्‌ आज के अर्थ मे समितियों का तब प्रयोग ही न था। बोदधकाल 
में आज की 'सभापति-तालिका' जैसी एक व्य्रस्या थी, जिसे 'उद्वाहिका 
सभा कहा जाता था जिसमे विभिन्न दलो के नेतागण हुआ करते थे व 
जिसका उद्देश्य सभा को किसी निश्चय पर आने में मदद करना हुआ 
करता था। शायद उसी से समिति! का आरम्भ हुआ। फिर भी यह 
स्पष्ट नहीं है कि 'समिति' शब्द का प्रयोग सकुचित आर्थ मे कव से होने 
लगा । 


७ इस सम्बन्ध में एक ओर प्रकार की समितियों का उल्लेख करना चाहिए, 
जो यद्यपि पूर्ण अर्थ मे ससदीय समितियाँ तो न थी, क्योकि उनके लिए 
ससदीय प्रक्तिया में कोई व्यवस्था न थी, फिर भी वे ससद सदस्यों से 
गठित होती थी व उनकी नियुक्ति भी संसद में पारित प्रस्ताव दुबारा 
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थे प्रवर समिति की स्थापना की गई यी | छोक-लेखा-समिति प्रत्येक वर्ष नियुक्त की 
जाती थी व उपके 2 सदस्य हुआ करते ये। समिति के निम्न कार्य होते थे :-- 


() इस बात का समाधान करना कि विधान-सभा दुवारा अनुमोदित वित्त 
उसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो विधान-समा के अनु- 
दान में उल्लिखित था । 

(2) विधान-सभा को निम्न बातो से सूचित करना ४-८ 

(अ) एक अनुदान से दूसरे अनुदान में लगाए गए प्ुनविनियोजन, 

(ब) वित्त-विभाग दूवारा जारी किए गए नियमो के विरुदृध एक ही अनुदान 
के अन्तगंत पुतविनियो जन; 

(स) ऐसे अन्य व्यय, जिनके बारे मे वित्त-विभाग ने विधान-सभा को सूचित 
करने का आदेश दिया हुआ हो । 


भ्रवर समितियाँ, विधेयकों पर विचार होते हुए बिसी सदस्य के तदुदृदेश्यक 
प्रस्ताव पारित किए जाने पर नियुक्त हुआ करती थी । जिस विभाग से विधेयक का 





होती थी | ये विभिन्‍न विभागो के लिए नियुक्त 'स्थायी समितियाँ/ थी 
ये समितियाँ 922 मे, पहली बार नियुकत की गई थी । इनका उद्देश्य 
सदस्यों को विभागीय, कार्य से परिचित कराना तथा विधि-सभा और 
सरकार के बीच सामजस्य स्थापित कराना था । आरम्भ में, इन समि- 
तियो के सदस्यों की नियुवित गवर्नर जनरल दूवारा हुआ करती थी, पर 
93 से इन सदस्यो का चुनाव स्वय विधि-सभा दूवारा क्या जाने 
छूगा। इन्ही से मिछती-जुलती समितियाँ, वित्त-विभाग व रेल-विभाग के 
लिए नियुक्त स्थायी वित्तीय समितियाँ थी । थे सब समितियाँ स्वतन्त्रता 
मिलने के बाद समाप्त कर दी गईं. क्योकि यह अनुभव किया गया कि जब 
कार्यकारी (सरकार) ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी है, तव इस प्रकार की 
समितियों की कोई आवस्यवता नहीं । इन समितियों वा सभापति हरेशा 
विभाग विश्येप का मन्‍्त्री होता था । अब इन समितियों वा स्थान प्रत्येक 
मत्राल्य की अनौपचारिक सलछाहवार समितियों ने ग्रहण कर लिया हैः 
जिसका विवरण परिशिष्ट 3 मे दिया गया है। 
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सम्बन्ध हो, उस विभाग वा मन्त्री, विधेयक पेश करनेवालय सदस्य तथा गवनंर जनरल 
बी एवक्जीक्यूटिव वाउतिल वा विधि-सदस्य (यदि वह एसेम्बली का सदस्य हो तो) 
अ्रवर समिति के सदध्य हुआ करते थे । इन दो सदस्यो के अतिरिक्त, प्रस्ताव में प्रस्ता- 
वित सदस्य समिति के सदस्य नियुक्त किए जाते थे, यदि कानून मत्नी रामिति का 
सदस्य होता तो वही सम्रिति का सभापत्ति नियुक्त किया जाता था। सम्बन्धित 
विभाग के सत्नी को, समिति का सदस्य न होते हुए भी समिति की कायंचाही मे 
भाग लेने का अधिकार होता था । प्रवर समितियाँ आज वी तरह सभा वो प्रति- 
बेदन भी पेश करती थी । प्रतिवेदन पेश होने तक समिति था कार्य गुप्त& माना जाता 
था। यदि कोई सदह्य चाहता तो वह विमति-टिप्पणी देते के अधिकार का भी प्रयोग 
कर सकेता था। प्रतिवेदन सभा को पेश होने के वाद, यदि कोई सदस्य चाहता तो 
डये पुनः प्रवर समिति नियुक्त करने के लिए श्रस्ताव वेश करने का अधिवार 
होता था । 

प्रवर समिति जित अवस्थाओं मे नियुक्त होती थी, उन्हीं अवस्थाओ में 
संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्तित के लिए भी अस्ताव पेश किया जा सता था। 
सयुकक्‍त प्रवर समिति में दोनों सदनों के सदस्य हुआ करते थे । संयुक्त प्रवर समिति 
को सभापति समिति दुवारा छुता जाता था। समिति वी बैंठवों वा समय तथा 
स्थान काउसिल के अध्यक्ष दुवारा निश्चित क्या जाता था । 


9 22 के नियमों मे, एक और समिति की योजना की गई जो सभा वे 
स्ैग्डि]ग ऑर्ड्स के सम्बन्ध में दिए गए सशोधनों पर विचार बरने के छिए थी। 
यह समिति राभा दुवारा तल्सम्वन्धी प्रस्ताव पारित होने पर नियुक्त की जाती थी। 
अध्यक्ष इसका सभापति हुआ करता पा व उपाध्यक्ष इसका सदस्य हुआ करना था । 
ह्यके अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य इसके सदस्य हुआ करते थे । 





% इस सम्बन्ध मे, एक मनोरजक घटना उल्लेखनीय है। 922 में, सयुक्त 
ब्रान्व सरवार ने, वहा की लछेजिस्लेटिंव काउसिक की एक समिति के 
अधौन विपय पर एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी की । यह समिति बे विद्येपा- 
धिकार वी अवहेलना थी । अत्तएव सरकार को समिति से क्षमा मागनी 


पडी | (देपिए "ए हैण्डबुव ऑफ इन्डियन छूजिस्लेचर्म” आर० आर० 
सझसेना पृष्द 5) िल 
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926 में, एक और समिति की स्थापना वी गई थी ओर वह थी याचिका- 
समिति । यह समिति प्रत्येक सत्र के जारम्भ में नियुक्त होती थी व उसके 4 सदस्य 
हुआ करने थे । उपाध्यक्ष इसका सभापति हुआ करता या । सदस्य का साम अच्यक्ष 
निर्देशित क्या करते थे । समिति, प्रत्येक्ष सौंपी गई याचिका पर, विचार कर सभा 
को प्रतिवेदन पेश किया करती थी । इसके सिवा इस समय प्रवर समितियों के छुछ 

अन्य नियमों में भी परिवर्तत जिए गए थे, उदाहरणार्थ यह तय किया गया कि प्रवर 
समितियों की बैठकों के लिए गणपति की आवश्यकता होगी । इसी तरह यह भी प्रथा 
हो चली थींफि प्रवर समितियों की रिपोर्ट जब पेश होगी, तब विधेयक पर बहस 
जहां तक हो सके, केवछ उन विपयो पर होगी; जिन विषयो पर प्रवर समिति ने 
कुछ कहा हो । इसके वाद, 947 तक समिति-व्यवस्था में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत 
नहीं हुआ। इस काल मे, राजनैतिक वाद विवाद पर अधिक जोर दिया जाता था 
ओऔर सदस्यों का ध्यान इस बात पर कम यथा कि विधेयक सयुक्त समित्रि से पा्श्ति 
होता है या एक ही सभा वी समिति से । यह कहना भी गलत न होगा कि संसद 
सदस्यों के कार्य का क्षेत्र, ससद के वाहर अधिक था ओर अन्दर कम । 


स्वतन्त्रता मिलने के वाद संसद के रचनात्मक ध्येय. पर अधिक ध्यान दिया 
जाने रूगा और यह विचार किया जाने लगा कि ससद को क़िस प्रकार वास्तविक 
रूप में सम्पूर्ण प्रभुत् सम्पन्न सस्था बनाया जाए। यह कहना गलत न होगा कि 
सेन्ट्रढ छेजिस्लेटिव एसेम्बली को उतने अधिजक्षार न थे, जितने स्वतन्त्रता के बाद 
संमर्‌ को सविधान ने दिए। अतएव स्वतन्त्रता के पहले खसु-सदस्यों के विश्ेषा- 
घिफार या सरकारी आइश्वासनों पर निमरानी रखने बादि वा भ्रइत ही नहीं उठता 
था। इस काल मे, मावझकर जेमे स्वतन्त्र विचारवाले व्यक्ति का अध्यक्ष होना भी 
एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, क्योकि उन्होंने संसदीय प्रभुसत्ता को यथाय वनाने दी 
चेप्टा की जोर इस दिशा में ससदीय प्रक्रिया मे जितने भी परिवर्तत आवश्यक ये किए 
भले ही वे परिवर्तन समितियों के विषय मे रहे या प्रइनो के विपय में ॥ 


इस नवीन परिस्थिति के परिणामस्वरूप 950 में नियम-समिति, प्रोकक्लन 
समिति तथा विशेषाधिशार-समिति कौ स्थापना हुई॥ 7952 मे, कार्य-मत्रणा-समिर्ति 
बी स्थापना वी गई। पुनः 953 मे समदु वी बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने 
के सम्बन्ध ये एक समिति, सरवारी आदवासनों पर विचार करने के छिए समिति व 
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शधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की स्थापना हुईं। समिति-व्यवस्था के अत्याधुनिक 
बिकास का उदाहरण 954 में नियुक्‍त्र, गर सरकारी सदस्यों के विधेयको पर 
विचार करने के लिए नियुक्त समित्ति, सामान्य प्रयोजन-समित्ति तथा सदस्यो के भत्ते 
ब बेतन सम्बन्धी सयुवत समिति है। हाल में दो नवीन समितियाँ स्थापित की गई है 
भोर वे हैं लाभ के पदो पर विचार करने के लिए नियुक्त होनेवाडी छाभपदों 
अम्बस्धी समिति (959), व सरकारी उपक्रमो से सम्बन्ध रखनेवाली समिति 
(964) । 


अध्याय 4 
समितियों के प्रकार 


प्रत्येक देश की विभिन्‍न ससदीय व्यवस्थाओ तथा वहां वी राजनैतिक प्रणाली 
के अनुसार वहा की समितियों में परस्पर भेद होना स्वाभाविक है । यह भी आव- 
इ्यक नही कि एक देश में एक ही प्रकार की समितियाँ हो ॥ एक विशिष्ट व्यवस्थ" 
के अन्तर्गत रहते हुए भी प्रमोजन की भिन्‍नता के अनुसार कई प्रकार की समितियाँ 
हो सकती है । भुख्य देशो की समितियों को देखते हुए समितियों को निम्न श्रेणियों 
में रखा जा सकता हैं -- 


. स्थायी समितियाँ, 

2. विशिष्ट समितियाँ अथवा प्रवर समितियाँ; 
3. संयुक्त समितियाँ; 

4, सम्पूर्ण सदन समितियाँ; तथा 

5. सभाभाग । 


स्थायी समितियाँ : 


स्थायी समितियाँ, वे समितियाँ हैं, जो कसी विशिष्ट विपय या विषयो की 
जाँच के लिए सभा दवारा नियुक्त की गई हो । अन्य सभी समित्रियों में स्थायी 
समितियाँ अत्यन्त सुगठित रूप में पाई जाती है। स्थायी समितियों वा विभिन्‍न देश्नो 
में स्वरूप अछग-अछूम है और उनके नामो में भी थोडा वहुत अन्तर है, जैसे फ्रास मे 
उन्हे “परमानेन्ट करमेंटी' व इग्लैण्ड में 'स्टन्डिय कमेटी' कहा जाता है। एक ही 
नाम होते हुए उनके स्वलप में भेद हो सकता है, जैसे अमरीवा और इग्लेण्ड दोनो 
देशों मे, 'स्टेल्डिय कमेटी” शब्द प्रचलछित है, पर जहा अमरीका की *“स्टैन्डिग 
बमेटी' अपने क्षेत्र मे विसी विधेयक पर विचार करती हैं, वहाँ इग्लैण्ड की 'स्टेग्डिग 
बमेटी' वेवछ उन्ही विधेयकों पर विचार करती हैं, जिन्हे हाउस ऑफ कॉमन्स ने 
खास कर उन्हे सौपा हो । इसके विपरीत सारी स्वायी समितियों मे एक बात सामान्य 
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है, जो प्रवर समितियों अथवा सयुक्त समितियों मे नही मिछती और वह यह कि इसमे 
समिति की अवधि रुत्जी होती है, और विषय हमेशा के हिए निर्धारित होते हैं । 
उनकी सदस्यता भी अन्य समितियों की अप्रेक्षा कही अधिक व्यापक होती है । अवधि 
के बारे मे, यह कहा जा सकता है कि साधारणतया उनकी अवधि उपनी ही होती है, 
जितनी कि विधान-सभा की अर्याद्‌ यह प्राय आम चुनावों के वाद निर्वाचित सभा 
दूवारा नियुक्त होती हैं और सभा के कार्यकाछ तक रहती है । विषयों के सम्बन्ध में 
यह उल्लेखनीय है कि ससद भले ही आम चुनाव के बाद पुनर्गंठित हो जाए, पर 
समितियों के उद्देश्य वही बने रहते है। उदाहरणाथथ, अमरीका की स्थायी समितियों 
के कृत्य 946 के लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऐक्ट के बाद से बराबर वही 
बने रहे है ॥ 


अमरीका में स्थायी समितियों का प्रचार अत्यधिक मात्रा में है। कहा जाता 
है कि किसी समय अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजन्टेटिव तथा सीनेट में कुल मिलाकर 
लगभग 500 स्थायी समितियाँ थी, पर पूर्वोत्रत लेजिस्लेटिव रिऑर्गेताइजेशन एक्ट 
के बाद से, अब हाउस ऑफ रिप्रेजैन्टेटिंव मे 9 स्थायी समितियाँ व सीनेट में 4 
स्रमितियाँ हैं ॥ जैसा कि परिशिष्ट 4 से विदित होगा, ये समितियाँ राज्य के सारे 
विपयो पर पारस्परिक विचार विमर्श करती हैं । यह आवश्यक नही कि इन समितियों 
भे सभी की बैठकें व इनके कार्य समान हो । अमरीका मे मन्त्रीमण्डल की प्रथा न 
होने के कारण, सभी विषयों की काग्रेस की किसी न क्सी समिति दुवारा जाँच किया 
जाना अब भी वहाँ की जनता को आवश्यक प्रतीत होता है । 


इस्लैण्ड में भी स्थायी समितियों की प्रथा है। ये समिततियाँ तद्थ समितियों व 
अमरीबी स्थायी समितियों वा समन्वय है । वहा मुख्यत 3 स्थायी समितियाँ हैं 
() स्काठिश स्टैन्डिग कमेटी (2) स्टैंडिग कमेटी आन गवंमेन्ट विल्स, तथा (3) सटे न्दिग 
कमेटी ऑन प्राइवेट मेम्वर्स बिल्स । दिवतीय महायुद्ध के पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में 
5 से अधिक स्थायी समितियाँ नही नियुक्त वी जा सकती थी, पर अब चाहे जितती 
स्थायी समितियाँ नियुक्त की जा सकती है। अमरीका और प्रास के विपरीत, इगरैप्ड 
की स्थायी समितियों (स्टौन्डिग क्मेटीज) का कोई खास नाम नहीं होता कौर वे 
विधेयकों की सब्या के अनुमार स्टैन्डिय समेटी “ए. स्टेन्डिय बमेटी बी आदि 
थंग्रेजी वर्णमय्या के झत्दो के अनुसार सूचित की जाती है। इस्लैण्ड में स्थायी समि- 
तियो की, “सम्पूर्ण सदत-समितरियों का अश” कहा गया है। सर्वधानिक व इस तरह 
के अन्य महत्वपूर्ण विययों को छोडकर झेष पर रथायी समितियों दवारा ही विचार 
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किया जाता है। अमरीका की तरह इंग्लैण्ड मे भी जब स्थायो समितियाँ नियुक्त वौ 
गई थी, तो उद्देम्य यह था कि विधेयवों की सिस्मों के अनुसार विभिन्‍न समितियाँ 
हो, पर प्रत्येक सत्र में हर विषय पर समान मात्रा मे विधेयक पेश न हो सकते के 
कारण इस उद्देश्य को परिवर्तित करना पड़ा और अर केदल आवश्यकतानुसार ही 
बहाँ समितियाँ नियुक्त वी जाती हैं । 


इस्लेण्ड वी तुलना में, फास मे समितियों का प्रचार अधिक है । वहा इस 
तरह की क्षाजकल 9 समितियाँ हैं, जो कसी न किसी सरकारी क्षेत्र के कार्ये पर 
विचार करती हैं । प्रथा यह है कि नेशनल एसेम्बली का प्रेजिडेन्ट (अध्यक्ष) जब किसी 
विधेयक को एसेम्बली के सामने लाता है तो उसे उपयुवत समिति के सामने विचारार्य॑ 
पेश क्या जाता है। यदि प्रेजिडेन्ट विधेयक को उपयुक्त स्थायी समिति के सम्मुख 
से छा सकते तो एसेम्वली यह निर्णय करतो है कि विधेयक किस समिति को विचाराध॑ 
पेश किया जाएगा। समितियों के महत्त्व के कारण फ्रासरीसी समिति-प्रणाली में यह 
एक प्रथा है कि कोई सदस्य दो से अधिक स्थायी समितियों का सदस्य नहीं 
हो सकता । 


स्थायी समितियों की प्रथा कनाडा मे भी प्रचलित है। वहा प्रतिवर्ष हाउस 
ऑफ कॉमन्स में [? स्थायी# समितियाँ नियुक्त की जाती है। ये समितियाँ विधेयकों 
तथा प्राककलनों पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। कभी-बभी ये किसी 
जाँच के लिए भी नियुक्त बी जाती हैं। इन समितियों वी नियुक्ति के लिए वहाँ 
हरएक सत्र के प्रारम्भ मे, एक “कमेटी ऑन सेलेक्शन” नियुक्त की जाती है, जो 
उपयुवत समितियों के लिए सदस्य चुनती है । कनाडा की समिति प्रथा की थह विश्वेन्‍ 
पता है कि वहा स्थायी समितियाँ होते हुए सम्पूर्ण सदव समितियाँ भी हैं ; इस मामले 
में, वहा इगऔण्ड और अमरीका की समिति-व्यवस्थाओ का सम्मिथ्रण नजर आता है। 


आस्ट्रे लिया मे भी स्थायी समिति की प्रधा है। यहा बेवल 5 स्थायी समि- 

तियाँ नियुक्त की जाती हैं * () कमेटी ऑफ अ्रिविलेजेंस (2) छाइब्रेरी कमेटी 

(3) हाउस कमेटी (4) प्रिंटिंग कमेटी, सथा (5) स्टैन्डिय ऑडर्स बमेटी। इस 
-स्थायो समित्तियों की रचना दौर कार्य-पदुघति इस्लेण्ड की पद्धति के: अनुरूप ही है। 


फ्रास, अमरीका, व उपयुक्‍त राष्ट्रमडलीय देशों के अतिरिक्त झूरोप के 


% इन समितियों के नाम परिशिष्ट 4 में देखिए ! 
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विभिन्न देशो में भी स्थायी समितियों वी नियुक्ति की प्रथा है । उदाहरणार्थ :-- 


बेल्जियम : यहा एक सदन में 7 व दुसरे सदन में 45 स्थायी समितियों की 
नियुक्ति की प्रथा है । ये समितियाँ फ्रास की पमनिन्‍्ट कमेंटीज के 
अनुरूप काम करती हैं । समितियों का उद्देश्य विधेयको तथा 
याचिवाओ पर विचार करना होता है। ये समितियाँ विभिन्‍न 
सरकारी विभागों के अनुरूप होती हैं । 

इटली : वहाँ दोनो सदतो में । स्थायी समितियाँ नियुक्त वी जाती हैं । 
ये समितियाँ भी प्राम दी स्थायी समितियों के अनुरूप होती हैं । 

नावें:. वहाँ 72% स्थायी समित्रियाँ होती हैं। ये अमरीकी स्थायी समि- 
तियो के अनुरूप ही हैं । 

स्वीडन : वहा 9७ स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। 

संघीय जर्मन गणराज्य - वहा के बुन्डेस्टैंग में 28 स्थायी समितियाँ नियुक्त 
बरने वी प्रथा है। ये समितियाँ अमरीकी स्थायी समितियों से 
मिलती-जुलती है । 

इसी तरह रूस, यूगोस्काविया, आस्ट्रिया, जापान, स्पेन, इजराइल, प्निर्लण्ड, 

खुब्सेम्बगें, नीदरलैण्ड, आदि में भी स्थायी समितियाँ नियुवत की जाती हैं । 


भारतीय ससदीय प्रक्रिया तथा कार्य-्सचालन सम्बन्धी नियमों में यद्यपि 
कही 'स्थायी समिति! शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, फिर भी यहा किसी न किसी अं 
मे स्थायी समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है। भारत में इन्हे 'ससदीय समितियों! 
की संज्ञा दी गई है। इन समितियों के उदाहरण है लोक-सभा के अधीनस्थ विधान 
सम्बन्धी समिति, सरबारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति, विशेषाधिकार-समिति, 
इत्यादि राज्य सभा की याचिका-समिति, विज्येषाधिकार-समिति, इंत्यादि॥ इन 
समितियों का विस्तृत विवेचन अध्याय 5 में किया गया है 3 


आरतोय स्थायी समितियाँ अन्य देशो की स्थायी समितियों से इसलिए 


& नावें में नियुक्त स्थायी समितियों के नाम परिश्चिप्ट 4 में देखिए ॥ 


७ स्वीडन में नियुवत स्थायी सर्मितियों के नाम परिश्चिष्ट 4 में देखिए । 
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नभिन्‍न हैं कि जहा अन्य देशों की स्थायी समितियों का उद्देश्य, सुख्यतः विधेयकों पर 
विचार करना है, वह्य भारतीय स्थायी समितियाँ विधेयकों पर विल्वुल विचार नहीं 
करती । फिर भी इन्हे स्वायी समिति इसलिए कहा जाता है कि ये प्रतिवर्ष नियुक्त 
की जाती हें और इनके कार्य स्थायी हैं। इस प्रकार के उदाहरण श्रीलका (स्टैन्डिग 
हाउस कमेटी, स्टैन्डिंग कमेटी ऑन पब्लिक पिट्ीक्षन्स, स्टैस्डिग कमेटी ऑन पर्िचिक 
एकाउन्दुस) वर्मा (प्रीविेजेस कमेटी, पब्लिक एक्यउट्स दमेटी) में भी मिलते हैं । 


विद्विष्ट समितियाँ अयवा प्रवर समितियाँ: - 


प्रवर समितियाँ वह समिचियाँ हैं, जो सभा के आन्तरिक विपयो पर विधार 
करने के लिए अथवा महत्त्वपूर्ण जाँच करने के छिए अथवा कभी कभी तकनीकी 
विचार करने के लिए सभा दवारा नियुक्त की जाती हैं। पिछले दो उद्देश्यो से 
निर्मित समितियों को कभी कभी ततर्थ समिति भी कहा जाता है । इन दोनो ही 
प्रकार बी समितियाँ, बुछ देशों मे विशिष्ट समितियो#& के नाम से भी जानी 
जासी हैं । 


इर्ग्लण्ड में प्रवर समितियों के दो भंद हैं () विशिष्ट प्रश्वो अथवा विधेयको 
पर जिचार करने के लिए समय-समस पर नियुक्त समितियाँ और (2) प्रत्येक सल 
में लभभग निश्चित विपयो पर जाँच करने के छिए नियुक्त प्रवर समितियाँ। पहले 
अकार की समिति का उदाहरण “कमेटी ऑन पालिमेन्टरी इलेक्शन्म (स्पीकर्स सीट 
938 39)” है ओर दूपरी का उदाहरण सैलेक्ट कमेंटी ऑन एस्टीमेंट्स, सेलेक्ट 
कमेटी ऑवब पब्डिक एकाउन्ट्स आदि है। दूसरी प्रकार के समितियों वी पुन दो भेद 
हैं. (।) स्टैन्द्रिम ऑर्डर्प के अनुछप नियुक्त की गई समितियाँ ओर (2) सभा के 
अस्ताव दुवारा नियुक्त समितियाँ। सेलेक्ट कमेटी ऑन पव्छिक एकाउप्ट्स आदि 
समितियाँ स्टैस्टिग ऑर्डेस के अनुसार नियुवत्र होती हैं और कमेटी आन प्रिवी्॑जेस, 
स्टेइुटरी इन्ह्ट्स्मेन्ट कमेटी आदि प्रत्येक सत्र में सभा दुवारा प्रस्ताव पारित कर 
नियुक्त वी जाती हैं । 





# अमरीका में मी कभी-कभी विशिष्ट समितियाँ तियूक्‍त्र की जाती हैं, "र 
यह बिल्कुल अपवाद के तोर पर होता है। छेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन 
संघ, 946 ने विशिष्ट समितियों वी नियुक्ति का सल्त विरोध विया 
था | (देखिए “देजिस्लैटिव प्रामेज इन काग्रेस” गेंलोवे--पुष्ठ 306) 
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आयरलैंड मे, प्रत्येक सभा के कार्य-काल मे निम्न प्रवर समितियाँ नियुक्त की 
जाती हैं. () सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्र री (2) सेलेक्ट कमेटी रेस्टोरेन्ट (3) सेलेवट 
कमेटी ऑन कन्सोलिडेशन ऑफ बिल्स (4) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोस्िज्योर एण्ड 
प्रिविलजेस (5) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेल्क्शन ऑफ मेम्ब्स (6) सेलेक्ट कमेटी ऑन 
प्राइवेट बिल एण्ड स्टेन्डिग ऑडरं ! इसके विपरीत डेनमार्क में भ्रवर समितियों की 
प्रथा बहुत प्रचलित है । 


आयरलैंड की तरह बेल्जियम मे भी प्रत्येक सदन मे प्रवर समित्तियाँ नियुक्त 
करने की प्रया है, लेकिन ये विशिष्ट समितियों के नाम से जानी जाती हैं । 
उदाहरणार्थ (।) क्रिडेन्शियल्स कमेटी (2) स्टैन्डिग ऑरडसे एमेन्डमेन्ट कमेटी 
(3) फाइनेन्स एण्ड अदर एप्रोप्रियेशन कमेटी तथा (4) विश्वेयकों पर विधार करने 
के लिए नियुक्त समितियाँ। दक्षिणी अफ्रीका मे भी प्रत्येक सल्न के लिए प्रवर समि- 
'तियाँ निधुवत करने की प्रथा है, उदाहरणार्य वहा तिम्त समितिर्षा प्रत्मेक सत्र के, 
आरम्भ मे नियुक्त की जाती हैं -- 

]) कमेटी ऑन स्टैन्डिग रूल्स एण्ड ऑर्ड्स 

2) भ्रिंटिंग कमेटी 

3) बिजिनेस कमेटी 

4) पक्चिक एकाउट्स कमेटी 

5) रेलवेज एण्ड हांस कमेटी 

6) पेंशन्स ग्रान्ट्स एण्ड ग्रेच्यूटीज कमेटी 

7) क्राउन हुन्‍्ड्स कमेटी 

8) नेटिव एफेयर्स कमेटी 

9) इरिग्रेशन मैट्स कमेटी 

0) इटरनल अरेग्जमेन्टस कमेटी, तथा 

]]) छाइब्रे री ऑफ पालियामेन्ट कमेटी 


बनाडा में भी प्रवर अथवा विजिष्ट समिलियाँ नियुत्रत करने की श्रया है । 
कुछ विशिष्ट समितियाँ, उदाहरणार्थ, “कमेटी ऑन रेल्वेज एण्ड शिविंग! वहाँ 
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प्रत्येक सल्ल मे नियुक्त होती है व इस प्रकार की समितियाँ स्थायी समितियों से 
मिलती-जुलती हैं । 


फ्रांस, इटठी, भारबे और आस्ट्रेलिया मे भी प्रवर या विश्विप्ट समितियाँ 
नियुक्त करने की प्रथा है, पर उनका प्रचलन कम है। इसके विपरीत डेनमार्क में 
प्रवर समितियों की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है । अमरीया में स्थायी सम्रितियों की 
प्रथा अत्यधिक व्यापक होने के कारण, वहा प्रवर समितियों की नियुक्ति वी विशेष 
आवश्यवता नहीं पड़ती, फिर भी वहा प्रवर समितियों की नियुवित& की प्रथा है। 
अभी तक वहा हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव मे 34 प्रवर समितिया नियुक्त हो चुकी है, 
जिनमे निम्न 5 पिछले कुछ वर्षों में अधिक ख्याति प्राप्त कर छुकी हैं : () दि 
सेलेक्ट कमेटी ऑन फारेन एड (2) फटिन कमेटी (3) दि कमेटी ऑन कम्यूनिस्ट 
एग्रेशन (4) दि कमेटी ऑन सरवाइवर वेनेफिट्स (5) दि कमेटी ऑन न्यूज प्रिंट 
सप्छाईज (6) दि कमेटी ऑन बेटरन एजुकेशन (7) दि बसेटी ऑन पार्नोग्रापिक 
मेटिरियल्स (8) दि कमेटी ऑन स्पेस तथा (9) दि कमेटी ऑन स्माल विजिनेस । 


भारत में छोक-सभा ओर राज्य-्सभा दोनो मे प्रवर समितियाँ नियुक्त करने 
की प्रथा है, पर ये समितियाँ केवछ विधेयकों पर विचार बरने के लिए नियुक्त की 


# ) अमरीका मे प्रवर समितियों की स्थापना के उद्देश्य कुछ विशेष रहै 
हैं। ये उदंश्य है. (अ) ऐसे मामलों से सम्बद्ध दलो को स्थान 
दिल्लाना जिन्हे स्थायी समितियों मे स्वान नही मिल पाया, (ब) व्यकिति- 
गत समस्याओं के सुलझाने के लिए अथवा क्सी व्यकवित के अनुभव 
व उसकी विश्लेपज्ञता का उपयोग करने के लिए, (स) किसी स्थायी 
समिति के परिहार करने के लिए, जब यह समझा जाता हो कि वह 
स्थायी समिति श्रयोजन के लिये अनुपयुवत है । (द) जब एक ही विषय 
कई स्थायी समितियो के कार्य-क्षेत्र में आता है, तव इस अतिच्छादन 
को दूर करने के लिए । 

पहले उद्देश्य से नि्भित प्रवर समिति का उदाहरण है : कम्युनिस्ट 
शएग्रेंघन की परीक्षा के लिए नियुक्त फेटिन कमेटी ॥ दूसरी का उदाहरण 
है: कमेटी ऑन न्यूजप्रिट सप्छाईज। तीसरी के उदाहरण हैं : कमेटी 
ऑन फारेन एड तथा कमेटी ऑन बेटरेन एजकेशन। घौयी के 
उदाहरण हैं : कमेटी ऑॉन सर्वाइवर बेनेफ्ट्स ॥ 
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जाती हैं। प्रधम छोक-सभा के कार्य-काल मे, छोक-सभा व राज्य-्सभा दोनों में 58 
प्रवर समितियाँ नियुवत्त की गई थी । द्वितीय छोक्‍-सभा के कार्य-वाल मे वेचछ छोक- 
सभा में 39 प्रवर समितियाँ नियुक्त की गई थी। लोक-सभा में समय-समय पर 
तदथे समितियाँ भी नियुवत की गई हैं, जेसे छाभपदो सम्बन्धी समिति, प्रत्येक पाँच 
बर्ष बाद नियुक्त वी जानेवाली रेलवे अभिसमय समिति, हिन्दी शब्दावडी समिति, 
द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिए नियुक्त यमितियाँ 
इत्यादि । इन समितियों का विस्तृत वर्णन परिशिष्ट 2 भें दिया गया है। किसी अर्थ 
में भारत की सभी प्रवर समितियाँ विशिष्ट समितियाँ हैं, बयोकि जहाँ इग्लैप्ड आदि 
देशों भे विधेयकों पर विचार बरने के लिए नियमित रूप से समितियाँ नियुकत्र वी 
जाती हैं, वहाँ भारत में जब प्रत्येक विधेयक पर विचार वरना हो तभी रामिति 
नियुक्त की जाती है व बाय होने पर 4ह अपने आप विघटित भी हो जाती हैं । ऐसी 
ही प्रथा बर्मा, श्रीलणा व आयरलेण्ड मे है । 


सपुक्त समितियाँ : 

जैसाकि इसके शब्दाथं से ही पता चलता है, सयुवत रामिततियाँ दो सदनो की 
समितियों का योग है। यह योग दो सदनो दूवारा अख्ग-अछेंग समितियाँ स्थापित 
करते हुए, यदि थे एक साथ काम करें, तो भी हो सकता है (उदाहरणार्थ, अमरीका 
बी 'कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी, जिसमे समिति वी रिपोर्ट दोनों सदनों वो 
प्रस्तुत की जाती है) अयवा यह एक ही सदन वी समिति हो सकती है, पर उसमे 
दूसरे सदन के प्रस्ताव से, उसके संदम्य इसमे नाम निर्देशित हो सबते हैं ॥ भारतीय 
सराद वी सयुक्त समितियाँ इसी प्रकार नियुक्त वी जादो हैं। 

अमरीका में सयुवत समितियों का अत्यधिक प्रचार है ॥ वहाँ काग्रेस की 0 
स्थायी संयुक्त समितियाँ हैं, जिनमे निम्त उल्दोयनीय हैं .-- 

() कोलम्दिया के पुनर्गठन के लिए नियुक्त समुकत समिति, 

(2) विदेशों कार्यों पर विचार करने वाली सयुवत समिति, 

(3) मुद्रणारूय सयुक्त समिति, 

(4) सरक्षा उत्पादन सयुवत समिति तथा, 

(5) अणुशवित सयुक्‍त समिति, 
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इन स्थायी सयुक्त समितियों के अतिरिक्त कभी-कभी वहाँ संयुक्र जाँच 
समितियाँ भी नियुक्त वी जाती हैं, जैसे काग्रेस के सगठन पर विचार करने के छिए 
नियुवत सयुक्त जाँच समिति। इन संयुक्त समितियों की नियुक्ति से ही मिलती- 
जुलती अमरीका में एक ओर प्रथा है, जिसे कॉन्फ्रॉस कमेटी” की प्रथा कहते हैं। 
जब दो सदन एक ही विषय के विधेयक को अल्म-अलग तरीके से पारित रूरते हैं तो 
उस मतभंद पर विचार कश्ने के लिए दोनो सइनों के अध्यक्षो दुवारा ऐसी रमितियाँ 
नियुक्त की जाती हैं। अनुभव से यह देखा गया है कि औसतन विधेयको व 
सकलल्‍पों के /0 से /2 हिस्सों में कॉन्फ़रोंस समितियों की प्रथा अपनाई गई है व 
इस तरह दो सदनो के मतभेद को दूर किया गया है। दक्षिणी अफ्रीका मे, अमरीका 
बे तरह स्थायी संयुक्‍त्र समितियाँ तो नही हैं, पर वहाँ कॉनफर्रिंग बमेदी अर्थात्‌ 
विमर्श-समिति नियुक्त करने की प्रथा है कॉन्फ़सेज़ का प्रचार स्विद्ज रलण्ड मे भी 
है। वहाँ उसे “कॉन्फ्रॉंस आफ एग्रीमेन्ट' कहते हैं । कॉन्फ़ोंस का निमा्ण दोनों सदनों 
की तदर्थ समितियों के एकीकरण से होता है । अमरीकी “कॉन्फॉस कमेटी” से मिछत्ती- 
जुलछती समितियाँ सधीय जमेन गणराज्य मे, 'परमानेन्ट आधिट्रेशन कमेटी' के रूप 
से देखी जा सकती हैं। जिसमे बुन्डेस्टैग व वुन्डेखाँट के ] सदस्य होते हैं! इस समिति 
का काम, यदि दोनों सदनो के बीच मतभेद हो तो उसे सुल्झाना है । इस तरह की 
समितियाँ आस्ट्रिया मे भी पाई जाती हैं। 


अमरीवा की भाँति आस्ट्रेलिया भे भी सयुक्त समित्तियों का प्रचछन है ॥ 
बहाँ जितनी स्टैच्यूटरी भर्थात सर्वेधानिक समितियां हैं, वे सभी सयुकत स्रमितियां हैं ! 
इनके सिवा विदेशी मामलों पर विचार करने के लिए व सविधान सम्बन्धी विपयो 
पर विचार करने के लिए भी वहाँ सयुकत समितियाँ हैँ। युद्धकांलू मे, आस्ट्रेलिया में 
7 स्थायी समितियाँ हुआ करती थी, जैसे -- 


(।) ज्वाइल्ट कमेटी ऑन सोशल सिक्‍योरिटी, 
(2) ज्वाइल्ट कमेटी ऑन वार एक्स्पेन्डीचर, 
(3) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन प्रॉफिट्स, 
(4) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन रूरल इन्डस्ट्रीज, 
(5) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन टेक्सेशन, 
(6) ज्वाइन्ट कमेटी ऑन मेनपावर एन्ड रिसोर्सेज तथा, 
(7) ज्वाइल्ट कमेटी ऑन ब्रॉडकास्टिन्ग । 
* पै 
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अमरीका, आस्ट्रे लिया, दक्षिणी अफ्रीका और स्विदुजरलैण्ड के अतिरिक्त 
इ स्लैण्ड, फ्रास, डेनमार्क, स्वीडन, जमंनी द कनाडा मे भी सयुक्त समितियाँ नियुवत 
करने की प्रथा है। इ ग्लैप्ड मे एक सयुक्तर समिति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती हैं और 
वह है 'कन्सॉलिडेशन बिल ज्वाइन्ट कमेटी! । इस सयुकतर समिति का काम एक सभा के 
कार्य काछ में पारित समस्त विध्ेयको पर विचार करना होता है। स्टैचूला रिवीजन 
वबिल्स पर विचार करता भी इस समिति का काम है । इ ग्लैण्ट मे सयकत समिति का 
एक त्ताजा उदाहरण 'ज्वाइन्ट कमेटी ऑन हाउस ऑफ लॉड्स रिफार्म' है। इटली में 
भी इस तरह की समितियाँ होती हैं, जिनका काम स्टेट इशुइन्ग बैक, रेडियो, वस्टम, 
व राज्य-ऋण आदि होता है। फ्रास मे, ।954 से एक सयुकतर समिति नियुक्‍त्र की 
जाती रही है, जिसका काम यात्रियों की सीमान्तर कठिनाइग्रो पर विचार करता 
होता है। यह समिति, सीमा पार करते समय होनेवाले यातायात सम्बन्धी मामलों 
तथा निर्यात-शुल्क-पद्धति आदि पर विचार करती है । 


भारत में भी सयुक्त समितियाँ नियुक्त करने को प्रथा है। जब ऐसे विषय 
सभा के विचाराधीन होते हैं, जिमका दोनो सदनों से सम्बन्ध होता है तब सयुक्‍त 
समितियाँ नियुकत्र की जाती है । पर अमरीका, आस्ट्रेलिया या इस्लेण्ड की तरह 
यहाँ अनेक स्थायी संयुक्त समितियाँ नियुकत्र नही की जाती । संयुक्त समितियाँ भारत 
ओे प्राय ( दो स्थायी सबुबत समितियों को छोडकर ) प्रवर स्रमितियाँ ही होती हैं। 
अर्थात्‌ जब विधेयकों पर विचार किया जाठा हैं, तभी सयूक्त्रि समितियाँ मियुक्त 
होती हैं। स्थायी सयुक्त समितियों के नाम हैं . सदस्यो के वेतन व भत्ते सम्बन्धी 
सयुवत समिति और लाभपदों सम्बन्धी सयुक्त समिति । 


सयुक्त समिति के उद्देश्य को प्रा करनेवाली-पर सयुकत समिति न 
कहलानेवाली दो समितियाँ ( लोवलेखा समिति ओर सरकारी उपक़मो सम्बन्धी 
समिति ) ही ऐसी समितियाँ हैं, जिनमे छोक-सभा के अतिरिक्त राज्य-समा के 
सदस्य भी सम्मिलित होते हैं । 


सपुर्ण सदन समितियाँ २-- 
ये वे समितियाँ० हैं, जिनमे सारा सदन ही समिति के रूप में परिवर्तित हो 





# भीदरलैन्ड मे जब सभा की गुप्त बैठक होती है तो उस बैठक को “सभा 
का “गुप्त समिति' के रूप में परिवर्तित हो जाना” बहते हैं । ऐसी गुप्त 
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जाता है। सदन के, समित्ति के रुप मे, परिवर्तित हो जाने का यह चिन्ह है कि मेदन 
का अध्यक्ष अपने स्थान से हट जाता है और उसका स्थान कोई अत्य सदस्य समिति 
के सभापति के रुप मे ग्रहण कर छेता है। सम्पूर्ण सदत समिति में, जहाँ एक ओर 
सारे सदन वी सहकारिता वर्थात्‌ संदस्थो की सम्पूर्ण द्ाय॑-शविति का छाभ रहता है 


वहाँ दूसरी ओर सदन के समिति हो जाते के नाते विचार-विमर्श में अनौषधारिगता भी 
हाई जा सकती है । 


सम्पूर्ण सदन समितियों की कह्पता वा ध्रादुर्भाव इस्लेण्ड मे सलहदी शताब्दी 
में जेम्स प्रथम के बाछ में हुआ था। वहाँ प्रवर समितियों में, राजा के पिट्दू घने 
'रहनेयाले सदस्यों के मियुफ्ता होने के कारण, छोगो का विश्वास नहीं रह पा, परि- 
णामत, जनता दुवारा सदन में ही विधेयकों पर विचार करना उचिद समता जाने 
लगा । इग्लंप्ड में, इन समितियों के प्रति ससद्‌ सदस्यो मे इतली आस्था थी कि अभी 
हाल तक इस्लैण्द मे स्थायी समितियों की प्रथा को इछाघ्य माना गया था । इस्लैप्ड 
की ही पद्धति का अनुकरण कर, आज अप्रीका, कताडा, आपरस्सड, दक्षिणी 


अफ्रीका, धीलवा, डेनमार्ड तया आाइसर्लड आदि देशों में भी सम्पूर्ण सदत समितियाँ 
प्रचलित हैं। 


इग्लैण्ड भे, सम्पूर्ण समितियों के दो प्रकार है. () रारकारी विधेयकों पर 
विचार करने के लिए नियुक्त धम्पूर्ण सदत सम्रितियों तथा (2) वित्तोश व्यवहारों पर 
विचार करने ये छिए सम्पूर्ण सदय समरितियाँ4 म्रद्यपि इग्जेणड के विधेयक पर 
दिवतीय अवस्था में विचार करने के लिए अधिवतर स्थामी समितियों का प्रयोग होता 
है, पर बभो-कभी महत्त्वपूर्ण विपयो के लिए सम्पूर्ण सदन स्रमित्तियाँ भी नियुक्त 
होती हैं। वित्तीय मामछे अर्थात्‌ वाविक खर्च भांदि वे छिए अवुप्ि व कर छगाने- 
साछे विधेयक केवल सम्पूर्ण सरत समिति के ही सामने जा सबते हैं। इस यार्य के 
हिए वहां दो प्रस्यात सम्पूर्भ सदन समितियां है, () कमेटी ऑन वेज एस्ड सीन्स, 
तया (2) कमेटी आग सप्छाई। ये दोनो समितियाँ चहाँ प्रतिवर्ष साय हवीसाय 
नियषत होती हैं। कमेटी ऑंद सप्लाई वा काम विभिन्न अनुदानों को पारित बरता 
है ! कमेटी ऑन देख एण्ड मीन्स का काम पारित अनुदानों पर थाधारित विनिमौय 


समितियां मुछ सुदध-विषयक मामलों पर विचार करते के छिए था 
राष्ट्रीय संकट के अवसर पर बता करती हैं। (देखिए “दि पालियामेस्ट 
आफ तीदररऊस्ड” बान रेहुछ, पृष्ठ !6) 


समितियों के प्रकार 53 


विधेयक और वित्त विधेघक पर विचार करना होता है । 


अमरीका मे, जब सम्पूर्ण सदन समिति की प्रथा का प्रारम्भ हुआ तो प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण विषय उसके सम्मुख अवश्य जाता था । पर अब स्थायी व प्रवर समितियों 
के प्रचलन से सम्पूर्ण सतत समितियों का प्रयोग वहाँ कम हो गया है, फिर भी अभी 
वहाँ सम्पूर्ण सदन समिति के कृत्य काफी व्यापक हैं। राष्ट्रपति के वाधिक सभापण 
पर वहाँ सम्पूर्ण सदन समिति में ही विचार किया जाता है । “अमरीका के हाउस 
आफ एिप्रेज़ेन्टेटिव' मे, दो सम्पूर्ण सतत समितियाँ हैं, जिनके नाम हैं - () “कमेटी 
आफ दि होल कन्सिईरिंग विसिनेस ऑन प्राइवेट केलेन्डर' तथा (2) “कमेटी ऑफ 
दि होल ऑन दि स्टेट ऑफ दि यूनियन! । 

कनाडा मे सम्पूर्ण सदन समितियाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समितियाँ मानी जाती 
है। वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेस्टेटिव के कार्य-संचालत सम्बन्धी नियमो के अनुसार, 
पअ्रत्यक सरकारी विधेयक पर सम्पूर्ण सदन समिति में विचार होना आवश्यक होता 
है। सरकारी विधयको के अतिरिक्त ग्र सरकारी विधेयक भी, जिन पर स्थायी 
समितियां विचार कर चुी हो, यदि सभा बाहे तो सम्पूर्ण सतत समितियों के सम्मुख 
विचारार्थ भजे जा सकते हैं। इग्लण्ड का अनुकरण कर कनाडा मे भी कमेटी ऑन 
सप्लाई तथा कप्रेटी ऑफ बेज़ एण्ड मीन्स नियुक्त करने वी प्रथा है | 


आयरलैंड मे, प्राय सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक सम्पूर्ण सदन समिति के सामने 
पविचारार्थ जाते है। वित्तीय मामलो के लिए वहाँ एक ही सम्पूर्ण सदन समिति है 
और वह है 'फाइनैन्स कमेंटी' । यही समिति अनुदानों को पारित करने का वाम 
करती है और यही नए बर लगानेवाले विधेषको की जाँच भी करती है। 


दक्षिणी अफ्रीका में, सम्पूर्ण सदन समिति का उपयोग विधेयको पर दूसरा 
आचन होने के बाद विस्तुत विचार करने के लिए तथा सरकारी आय तथा व्यय 
सम्मस्धी प्रस्ताव लाने के लिए किया जाता है। समिति को अन्य काम भी सदन 
दूवारा सौया जा सकता है, पर व्यवहार मे केवछ पेंशन तथा क्राउन लैड्स के बारे 
मे प्रवर समितियों दुवारा की गई मिफारिशें ही उनको जिचाराथथ भेजी जाती हैं । 

भारत में अभी तक कोई सम्पूर्ण सदन समिति नही, पर छोक-सभा के भूत- 
पूर्व अध्यक्ष श्री अनन्तशायवम्‌ अयूयगर ने समय समय पर यह विचार प्रकट क्या 
था कि आयब्ययक पर विंचार करने के लिए, यदि एक सम्पूर्ण सदन समिति का 
निर्माग हो जाए तो वह अच्छा होगा । 
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सभाभाग +-- 

यह प्रथा फ्रास की एक देन है । इस प्रधा के अन्तर्गत सारे सदन को उपयुक्त 
खण्डो में विभवरत्र कर दिया जाता है और प्रत्येक खण्ड एक समिति की तरह काम 
करता है। साधारण समितियों मे और इन खण्डो में भेद है कि जहाँ साधारण सम्रि- 
तियो मे कुछ छुने हुए सदस्य ही समिति के सदस्य हो सकते हैं, वहाँ इनमे सदन के 
सारे सदस्य क्सी-म-किसी खण्ड के सदस्य होते हैं । दुसरी ओर इसमे सम्पूर्ण मदन 
समिति वी तरह सारे सदन के सदस्य नही होते । सभाभायों का काम विधेयकों पर 
विदार तथा उनकी जाँच करना इत्यादि होता हे 


फ्रास मे, सभाभाग को 'ब्यूरो” कहा जाता है। वहाँ एसेम्बडी में 0 ब्यूरी 
व काउसिल मे 6 ब्यूरी हैं । ब्यूरो का मुज्य काम सदस्यो के परिचय-पत्नो पर विचार 
करना व सभा को उस पर रिपोर्ट देना है । 


बेल्जियम मे, सभा-भागो को 'सेवशन्स' कहते हैं। वहाँ प्रत्येक सल मे, 
झम्बर को 5 सेक्शन्स मे विभकत किया जाता है और फिर प्रत्येक सेक्शन, गैर सर- 
कारी विधेयकों तआ आयव्ययक में श्वामिल विधेयकों पर विचार करता है। इसी 
रारह वी भ्रथा नीदरलैन्ड व लुबसेम्बर्ग मे भी है। प्रास व बेल्जियम में यह पुरानी 
रुढ़ि की अवशेष मात्र रह गई है। नीदरलेन्ड मे सभाभागों की प्रथा सक्रिय है, यद्यपि 
वहाँ पर भी अब प्रवृत्ति इसके विरुदुघ है। वहाँ प्रत्येक भधिवेशन के पूर्व सभा इस 
सभाभागो# में विभकत की जाती है। बेल्जियम के सभाभागो का वाम गैर रारकारी 
सदस्यों के विधेषको पर प्रारम्भिक विचार करना तबा आश्वव्ययक सम्बस्धी विधेयरों 
पर विचार करवा है । 


# नीदरलेन्ड में 'सेवशन्स' से मिलती-जुलती एक और प्रथा है, जिसे 
“प्रिपरेटरी कम्रेटी' कहते हैं। 'प्रिपरेटरी कमेटियाँ' भी एक तरह के सभाभाग 
हैं, पर उनमे विशेषज्ञों का रहना आवश्यक मना जाता है । ऐसे विधेयक, 
जो राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूण् हैं, 'प्रिपरेटरी कमेटी' को सौपे जाते है । 


अध्याय 5 
समितियों को कार्य-व्यवस्था 


समितियों की बायें-व्यवस्था पर हम निम्न दृष्टियो से विचार कर 
सकते है -- 

(।) समितियों की नियुक्ति; 

(2) समितियों के सदस्यों वी नियुक्ति 

(3) समितियों के सदस्यो को सस्या; 

(4) समितियों की अवधि; 

६5) समिति के अध्यक्ष 

(6) समितियों के विदेश पद; तथा 

(7) समिति की कार्यविधि । 
समितियों की नियुक्षित 

सभी समदों मे, समितियों की नियुक्तित वहाँ की सभा की वाय॑-प्रक्रिया तथा 
सचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार होती है, पर फ्रासम तथा नीदरलंप्ड इसके अप- 
बाद है; जहाँ उन देशो के सविधान में हो यह उह्लिखित है कि बहाँ विधेयकों पर 
समितियों दुवारा विचार किया जाएगा । बुद्ध देशो में, समितियों की नियुवित विधान* 
सभा दवारा बनाए गए अधिनियमों दुवारा होती है, जैसे स्वीडन, फ्निरलेण्ड और 
अमरीका में । स्वीडन से रिकस्टंग की समितियाँ रिक्‍स्टेंग ऐक्ट बे अनुसार बनी 
होती हैं। उप्ती तरह अमरीका में स्थायी समितियाँ 'लेजिस्लेटिव रिऑर्गेनाइजेशन 
ऐक्ट' के अनुसार प्रतिवर्ष नियुक्त बरी जाती है। फिनर्लुण्ड में भी 'पाछियामेन्ट 
ऐक्ट' में यह विह्वित है कि प्रत्येक यंत्र वे शुरू होने के 5 दित तक समदीय समित्तियाँ 
नियुवत हो जानी चाहिएँ। भारत के सविधान& मे कसी समिति की नियुक्ति का 





# इस नियम का एक अपवाद है और वह है राजभाषा के प्रइत पर हियुव॒त 
वी गई ससदु-सदस्यो वी समिति । इसी तरह सदस्यों के वेतन तथा भत्ते 
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आदेश नही है। यह केवल ससद्‌ का निजी मामला है और छोक-सभा तथा राज्य- 
सभा, जितनी चाहे उतनी, समितियाँ वियुवत्र कर सकती है। 


समितियों वी नियुवित, सभा दुवारा की जाती है। 9 तक, अमरीका 
वी स्थायी समितियों की नियुवित, अध्यक्ष दुवारा होती थी, पर अब उनकी भी 
सिपुबित सभा दुवारा ही होती है । भाग्त मे, यदुयपि अन्तवोगत्वा समितियाँ नियुक्त 
करने का अधिकार सभा को ही प्राप्त है, पर यदि कोई सदस्य कसी नई समिति की 
नियुक्ति के लिए सुझाव देना चाहता हो तो यह भी आवश्यक है कि उसे इसके लिए 
अध्यक्ष वी अनुमति प्राप्त हो । 


समितियों की नियुक्ति का समय अलग-अलग देशो में विभिन्न समितियों के 
अनुसार अछग-अकग होता है| इग्हेण्ड की पदुघति का अनुकरण करनेवाले सभी देखा 
में प्रवर समितियों या विधेषकों पर विचार क्रनेवाछी स्थायी समितियों की नियुक्ति 
विधेमको के दिवतीय वाचन की अवस्था में होती है। इसी तरह सम्पूर्ण सदन समिति 
की नियुक्ति भी प्राय विधेयक्रों पर विचार के दिवतीय वाचन की अवस्था पर होती 
है। लेक्गि 'कमेंटी ऑन सप्ठाई' और 'कमेठी ऑन वेज एण्ड मीन्स' वी नियुक्ति 
प्रत्येक सत्र के आरम्भ में होती है। भारत में स्थायी समितियों की नियुकवित का 
समय अछग-अलगभ हे, जैसे प्रावकलुव-समिति और लोक-लेखा-समितरि दोनो । मई से 
कार्य आरम्भ बरती हैं ओर अन्य समितियाँ जनवरी आदि से । 


समितियों की सश्या के विषय में, इधर ससदीय प्रक्रिया के पडितों में मतभेद 
रहा है | कुछ लोग थोडी समितियां निर्माण करने के पक्ष मे हैं तो कुछ अनेक । जहाँ 
स्थायी सम्रितियाँ नियुक्त करने की प्रथा है, बहा अनेक समितियाँ निर्माण बरना 
अवश्यम्भावी हो जाता है, क्योकि श्रत्येक विभाग या विपय के लिए एक स्थायी समिति 
की नियुक्ति करनी पड़ती है, जैसा कि हम अमरीका, बवाडा, जमंनी, आदि देझ्षों 
मे देखते है, पर जहाँ प्रवर अथवा विभिष्ट समितियों बा वधिक प्रचार है, वहाँ अब 
भी कम समितियाँ बनाने की प्रवृत्ति दृष्टिणोचर होती है 





सम्बन्धी समिति भी इस नियम का अपवाद है, जिसके बारे में 'सदस्यों के 
देतन व भसे अधिनियम मे विधाव है ॥ 


सम्रितियों की कार्य व्यवस्था 5प 


समिति के सदस्पो को निधुक्ति : 

समिति के सदस्यो की हियुक्षित के बारे में विम्त मुख्य श्रथाएँ ग्रिवाई जा 
सकती है :-- 

(॥) सभा दुवारा समिति के सदस्यों की नियुक्ति, 

(२) कमेटी ऑफ सेलेक्शन” दूवारा सदस्यों का चुना जाना; 

(3) राजनैतिक दलों दवारा सदस्यो का चुनाव; 

(4) अध्यक्ष दवारा नामनिर्देशन, तथा. 

(5) स्थानापतन नियुक्त | 


(]) सम्ा दुवारा नियुक्त :--इग्लैण्ड के 'हाउस ऑफ कॉमन्स! वी प्रवर समि- 
तियो बे सदस्यो की नियुत्रित सभा दुवारा होती है । भारत में भी सभी प्रवर व कुछ 
ययार्थ समितियों की नियुक्ति सभा दुवार। ही होती है। सभा दुवारा नियुतित के दो 
ढय है. (क) सभा दुवारा प्रस्ताव पारित कर नियुत्रित, तथा (ख) सदस्यों के छुताव 
दुवारा। प्रथम पदुधति में सभा दुवारा समिति-स्थापना-प्रस्ताव में ही सदस्यों 
के नाम भी होते हैं, जेया कि प्रवर व अन्य समितियों के बारे में होता है । छुताव 
का उदाहरण लोक-सभा की प्राककल्न व लोक-लछेखा समितियां हैं। इसमे सभा के 
गदस्त अक्सर अनुपराती प्रतिनिधित्व के आधार पर समितियों के संदस्य चुनते हैं । 


(2) चुनाव समिति दवारा चुका जाता २--यह प्रथा इगस्हैण्ड के 'हाउस ऑफ 
कॉमन्स, स्विट्जरलेण्द वी 'रशनछ काँउसिल' तथा दक्षिणी अप्रीका के दोनो सदनो मे 
पाई जाती है । इस्हैण्ड म्रे इसका तरीका यह है कि सेलेक्शन कमेटी, जो स्वय एक 
प्रवर समिति होती है, दछो के सचेतको की सहायता से सदभ्यो को पहले चुन लेती 
है, बाद मे सदस्थो के नाम सभा को सूचित किए जाते है। इस समिति को, स्थायी 
समिति के विषय में विद्येषज्ञ डुनने का भी अधिकार होता है। इस समिति को, 
संदस्पो को पंदच्पुत करने का भी अधिकार होता है। लेक्नि वहाँ की 'क्मेंटी ऑन 
हाइब्रिड बिल” इसका अपवाद है, जिससे सदस्यों की नियुक्ति अशनत सभा छुनाव- 
समिति दुवारा होती है। दक्षिणी अफ्रीका मे, यह काम 'स्टैंडिंग रल्स एण्ड ऑर्ड्स 
कमेटी! को सौष गया है । जो झठय एक प्रवर समिति है वहाँ 96 मे, छामू करिए 
गए एक नियम के अनुसार किसी प्रवर समिति की नियुक्तित के वाद पहले तीन दिनों 
में यह समिति ग्रह निर्धारित करती हे हि सदत वो दल्मत सम््या को ध्यान मे रखते 
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हुए क्सि दल के कितने सदस्य प्रवर समिति में होगे । छेकित इस नियम के साथ 
साथ यह भी प्रथा है कि सभा स्वय भी सदस्यों को चुत सकती है अथवा सदस्य 
'बैलट! अर्थात्‌ शलाका द्वारा छुने जाते हैं, अथवा यदि प्रवर समिति के विचाराधीत 
कोई न्याय विषयक मामव्य हो तो स्वय सभापति दुवारा सदस्य छुने जा सकते हैं। 


क्वाडा मे भी समिति के सदस्यों वा चुनाव एक 'स्ट्राइकिग कमेटी” दुवारा 
किया जाता है। इन सदस्यों मे दो मन्त्री, सरकारी सचेतक व विरोधी दल के दो 
रादस्प अवश्य होते है। कुछ समितियों जैसे एग्रीकल्वर कमेंटी' में सदस्य के छुनाव 
में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है दि वे उस विषय के विशारद हो । आयर- 
रूण्ड, इजरशएल, सूडान तथा श्रीलका मे भी समितियों के सदस्यो का ब्लनाव, एक 
चुनाब-समिति पर छोड दिया जाना है । 


(3) राजमेतरिक दलो दुबारा नियुश्ति किया जाता ४-यह प्रथा अमरीका 
और यूरोप वी अनेक ससदीय समितियों मे पाई जाती है। तरीका यह है कि प्रत्येक 
राजनैतिक दल अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने प्रतिनिधि* चुन छेता है, 
जिसे सभा या अध्यक्ष दुबारा सूचित किया जाता है। चुनाव अक्सर वरीयता के 
आधार पर होता है, अर्थात्‌ यदि कोई सदस्य सभा का पुराना सदस्य हो तो उसे 
समिति का सदस्प होने का पहले अवसर दिया जाता है। फ्रास में, ऐसे छुने हुए 
प्रतिनिधियों की नामावलो पहले ब्यूरों को देनी पडती है, जो प्रेसीडेन्ट को भेजने के 
पूर्व एक वार उस पर विचार कर छंते हैं। मीदरलैण्ड, डेनमार्क, स्विदूजरलैण्ड, 
जर्मनी, आदि देशो मे भी अतुपाती प्रतिनिधित्व की प्रथा दुबारा समिति के सदस्यों 
का चुना जाता, वहाँ वी प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी तियमो का एक आंव- 
इयक अग है। आस्ट्रें लिया के "हाउस ऑफ रिप्रेजेस्टेटिब” और भारत बी लोव-पभा में 
यद्यपि अग्रुपाती प्रतिनिधित्द के आधार पर सदस्यों की नियुक्त अनिवायं नहीं होती 
किर भी ययासम्भव सदन में राजनैतिक दलो वी संख्या वे आधार पर ही सदस्य चुने 
जाते हैं। डेनमार्क में भारत की तरह यह प्रथा है कि मस्त्री समित्ति के सदश्य नियुक्त 
नही किए जा सकते । अमरीका की प्रवर समितियों के बारे मे प्रथा यह है कि अध्यक्ष 
तो बहुमत प्राप्त दल के प्रतिनिधियों को छुनता है, पर विरोधी दलू के सदस्य स्वयं 
विरोधी दल के नेता द्वारा छुने जते हैं 


#फ्रास मे, प्रत्येक दछ को चौदह सदस्यों पर एक सदस्य समिति में नियुक्त 
करने का अधिकार होता है (देविए 'पालियामेन्टरी एफेयर्स” स्प्रिय, 958) 
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(4) ऋश्यक्ष दूवारा नियुक्ति ४--इटली की सीनेट मे, समितियों के सदस्यों 
की वियुक्ति अध्यक्ष दुवारा होती है। अध्यक्ष नियुवित से पूर्व राजनैतिक दछो से 
परामर्श कर छेता है। ऐसी ही प्रथा नीदरएछैण्ड के सेकेन्ड चेम्बर व आस्ट्रेलिया की 
सीनेट की स्थायी समितियों ओर स्पेन वी समितियों के विषय में है। भारतीय 
लोक-सभा की कार्य-मस्ल्रणा-समिति, गर सरवारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों 
सम्बन्धी सर्भिति, इत्यादि के सदस्यों दी नियुक्ति भी अध्यक्ष द्वारा ही नी जाती 
है। इसी तरह राज्य-सभा की समितियों के सदस्य भी सभा के सभापति दुवारा 
नियुक्त विए जाते हैं । 


(5) स्थानापन्‍न नियुक्तित :-एस्थानापनन नियुवित का अर्थ सदस्यता से 
वचित न होते हुए, कुछ समय वे किए अपनी जगह किसी दूसरे सदस्य को समिति 
मे रहने देने का अधिकार देना है। यह प्रथा पश्चिमी यूरोप की देव मालूम पड़ती 
है, क्योकि ब्राजील को छोड कर यह वाहरी यूरोए के देशों मे नही दीख पड़ती । 
यूरोप मे, यह प्रथा फ्रास की नेशनल एमेम्बल्ी, सघीय जर्मत गणराज्य की बुन्डेस्टैग 
नीदरलैण्ड के सैकन्ड चेम्बर मे तथा स्वीडन में पाई जाती है। जब कोई स्थायी 
सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को समिति में भेजना चाहे तो उसे समिति 
के सभापति को इस सम्बन्ध में सूचना देनी पडती है। स्थानापन्‍न नियुवित के बारे मे, 
आस्ट्रिया की पालियामेन्ट में एक मजेदार प्रथा यह्‌ है कि फाइनेन्स कमेटी के सदस्य 
बजट पर विचार जारी रहते हुए कसी भी समय बदले जा सकते हैं। वहाँ प्रत्येक 
विभाग के लिए एक स्थायी समिति है। जब एक विभाग के आयब्ययक पर बहस 
हो, तब फाइनेन्स कमेटी मे इस विभाग से सम्बन्ध रखनेवाली स्थायी समिति के 
सदस्य फाइनेन्स कमेटी में आकर भाग ले सबते हैं। कही-वही पर इस प्रकार बी 
स्थानापन्‍न नियुक्ति पर प्रतिबन्ध भी है, जेसे फिनलेण्ड में केवल तृतीयाश सदस्य 
ही स्थानापसन हो सकते हैं; वेल्जियम व फ़ास में आधे सदस्यों वी ही स्थातापन्‍त 
नियुवित वी जा सकती है। 


समिति के रादस्यों की नियुवित के बारे में कुछ अन्य उह्लेखनीय वार्यें इस 


प्रकार है :-- 


() अमरीका में यह नियम है कि वहाँ एक सदस्य एक ही समिति का 
सदस्य हो सकता है, छेवित 'क्मेटी ऑन दि डिस्ट्रिटट ऑफ कोलम्बिया तथा 
पक्‍्मेटी ऑन अनअमेरिवन एकि्टिविदो्जा इसके अपवाद हैं ; फ्रास और स्विद्जर- 
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फुण्ड मे भी इसो तरह के नियन्त्रण की व्यवस्था बताई जाती है। स्विट्जरलण्ड की 
नेशनल काउसिल के नियमों मे यह विहित है कि प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक 
दो स्थायी समितियों और दो तदर्य समितियों का सदस्य हो सकेगा । इसी तरह 
सदस्यता विषयक प्रतिवन्ध अमरीका, वर्मा, इन्डोनेशिया, नावें, यू" ए० आर०% 
इगराएल, फ्रास, रूमानिया, आदि में भी पाए जाते है । 


(2) अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव में यह प्रथा है कि यदि कोई 
समिति वा सदस्य भूतपूर्व काग्रेस का सइस्प रहा हो और वह इवारा चुना गया हो 
मो उसे समिति का सदस्य अवश्य नियुक्त किया जाता है । 


(3) यह आवश्यक नहीं कि एक सदन की समिति मे, केवल उस्ी सदन के 
सदस्य हो। सयुकत समिति न वहछाते हुए भी, समिति मे दोनों सदनों के सदस्यों 
के होने की प्रया कुद्ध देशो में प्रचलित है। उद्याहरपार्थ, स्विट्ज़ रलेण्ड की 'कमेटी 
आऑँन पाड्डन्म' में जो कि मूछत, नेशनछ काउसिल की समिति है, काउसिल ऑफ 
स्टेट के भी सदस्य होते है। भारत की लोक-लेखा-समिति भी इस बात का 
उदाहरण है । 


(4) संघीय जमंन ग्रगराज्य की दिवतीय सभा (वुम्डेखें ट) में समितियों की 
सदस्पता उस सभा तक सीमित नही रहती । उसमे राज्य सरकार के मम्त्रीगण अथवा 
सरकार द्वारा नियुवत कोई अन्य सदस्य भी नियुवत्र हो सबते हैं । 


(5) कुछ समदो में यह नियम है कि यदि किसी सदस्य का समित्ति के 
विचाराधीन विधय से वैयवितक अथवा आर्थिक सम्बन्ध हो तो उसकी तियुद्दित उस 
समिति के लिए नहीं की जाती । 


समिति के सदस्थो फी संझया “--सामान्यतया यह कहां जा सकता है कि 
स्थायी समितियों के सदस्यों वी सस्या, विश्विप्ट या प्रवर समितियों और ऐसी 
समितियों के संदस्यो की सख्या से जिनका विधेयक से कोई सम्बन्ध न हो, अधिक 
होती है। 


किसी समिति मे कितने सदस्य हो, यह प्राय प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन 
सम्बन्धी तियमो मे दिया रहता है, पर स्विट्द्धरलैण्ड और इटली इसके अपवाद हैं। 
पस्विटूजरलैण्ड वो फेंडरल एसेम्बडी के सदस्यो की संख्या, वहाँ के ब्यूरो दुवारा 
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निर्धारित की जाती हैं। इटछी में यह नियम प्रचलित है कि वहाँ की समिति करे 
सदस्यों वी संय्या वहाँ के चेम्त्रर व सीनेट के सदस्यों की सख्या पर निर्भर होती है । 


कनाओझ मे, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव की विशेष समितियों हे सम्बन्ध 
में वहाँ के स्टेन्डिय आयें मे ही यह विहिर है क्रि विशिष्ट समिति के सदस्यों की 
सब्या 5 से अधिक न होगी । इस्लैंप्ड में स्थायी रागितियों के सदस्यों नी संख्या 
सामान्यतः 20 होती है, पर इनके साथ 20 विशेषज्ञ भी नियुवत करते की प्रथा है, 
जो समदु संदम्य होते हैँ। अयरीका में स्थासी समितियों के सदस्यों की सब्या 
प्रत्येक समिति के अनुसार अलग-अछग है, पर साधारणतया सीनेट शी स्थायी 
सप्रितियो में ।0 से 5 तक सदस्य होते है और हाउस ऑफ रिप्रेजेस्टेटिव की 
समितियों के सदस्य 25 तक होते है। भारत में लोक-सभा की समितियों के रादस्यो 
की संप प्रा साधारणतवा 5 होती है, पर प्राववछन-समिति व छोव-लेणा समिति 
यी सदस्य-सख्या क़मश 30 तथा 22 है। राज्य-सभा की समितियों गी सझ्या 
साधारणतया 0 होती है । 


कुछ सम्रय से नीदरर्लण्ड, स्विदृज़रन्‍ैण्ड, वेल्जियम कौ समदों व अमरीबी 
सीनेट की समितियों की रादस्य-स्या में वृद्ध की प्रवृत्ति देखी गई है। जहा जाता 
है कि यह उन देशो वी समसदो के सदस्यों की सख्या में बृद्दिध होने का परिणाम है. । 

समिति की अवधि :-समिति की अवधि के बारे में विभिन्‍्त श्रसदों में जो 
प्रथाएँ मिलती है, उनम्रे मुख्य निम्त हैं -- 

(!) जद तक विधान-उभा हो, तव तक की अवधि के छिए , 

(2) प्रत्येक सत्र के लिए ; 

(3) नियमित सम्य के लिए, तथा 

(4) कार्य-विशेेष वी समाप्ति होने तक । 


जर्मनी, स्विदुज॒रलँण्ड, आष्ट्रिया, जापान तथा बेल्जियम की स्थायी[ 
समितियों की अवधि, उन देशो की सभा वी अवधि होती है। आस्ट्रोल्या,मे भी १ 
सम्रितियों की अवधि, वहाँ वी सभा की अवधि बे बराबर होती है। इस्लंप्ड मे, 
समितियां जधिक्तर रात्र बी अवधि तक ही होती है। फ्रास में, क्राउमित की 
सप्रितियाँ अधिकतर नियतकालिक होती हैं और उनका पुनर्गठन 3 यपं वे बाद 
क्या जाता है। भारतीय लोक-सभा की, ग्रेर सरकारी सदस्यों के विधेयरों दया 
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सकत्पों से सम्बन्ध रखनेवाली समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति सरकारी 
आइवापपनो सम्बन्धी समित्ति, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति तथा 
प्रावकलन व्‌ लोके-लेखा-समिति की अवधि एक वर्ष की होती है । विशिष्ट समितियाँ 
सभी देशो में अपना कार्य करने के बाद समाप्त हो जाती है । 


कुछ ससदो में, ऐसी समितियाँ है, जिनकी अवधि के बारे में वहाँ के प्रक्रिया 
तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमों मे कोई उल्लेख नहीं मिलता । इनके बारे में 
यह्‌ प्रथा है कि ये समितियाँ तब तक काम करती हैं, जब तक वे स्थानापस्त न हो 
जाएँ । भारतीय लोक-सभा की कार्य-म्त्रणा-समिति, याचिका-समिति, विशेषा- 
धघिकार-समिति तथा नियम-समिति के बारे मे इससे मिलता-जुलता नियम यह है कि 
ये समितियाँ 'समय समय पर नियुक्त की जाएँगा। यह बात दूसरी है कि प्रथा 
से ये समितियों भी प्रतिवर्ष पुनर्गंढित की जाती है । 


साधारणतया यह देखा गया है कि ससदें सगिति की अवधि को बहुत लम्बा 
बरने के पक्ष में नहीं होती। समिति के उत्साह तथा उसकी वार्य-कुशछता की 
कायम रखने के लिए उसमे नए-नए सदस्यों का होना आवश्यक माना जाता है। 
नियत काछ के बाद समिति की पुनरंचना इसी उद्देश्य से की जाती है । 


समिति के सप्तापति :--समिति के सभापति की वियुक्तित के बारे भें मुझ्यतः 
5 पद्धतियाँ है 

(7) समिति के सदस्यो दुवारा छुना जाता, 

(2) सभाध्यक्ष द्वारा मामनिर्देशित किया जाना, 

(3) दल द्वारा नियुक्ति, 

(4) स्वय समिति दुवारा,उना जाना, तथा 

(5) सभा दुवारा छुना जाना । 


पहली पद्धति के उदारहण कनाडा, वेल्नियम, रूमानिया, गूगोघ्लाबिया, 
दक्षिणी अफ्रीका, फिनलूण्ड आदि देशों मे मिलते हैं। इम्लेण्ड भे भी सम्पूर्ण सदन 
समिति, स्थायी समितियाँ तथा कमेटी ऑन अपोज्ड प्राइवेट बिल्स' को छोडकर 
शेष समितियों के अध्यक्षो की नियुव्ित समिति के सदस्यों दुवारा छुन कर की 
जाती है । 
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दुधरी पद्धति के उदाहरण मुख्यतः भारत में मिलते है। भारतीय लोक-सभा 
की समितियों के सभापति की नियुक्ति स्व्रय लोक-मभा के अध्यक्ष दुवारा की जाती 
है, किन्तु यदि उपाध्यक्ष स्वय किसी समिति का सदस्य हो तो वह उस्र समिति का 
सभापति नियुक्त होता है। यह भी प्रथा है कि यदि सभापति-तालिका का सदस्य 
समिति का सदस्य हो तो वह समिति का सभाषति बनता है। इसी तरह बेल्जियम की 
सीनेट की कुछ समितियों का सभापति अध्यक्ष स्वय होता है। कही-कही पर ऐसी भी 
प्रथा है कि सभाध्यक्ष स्वय समिति का सभापति होता है, जैसे बेल्जियम के हाउस 
ऑफ रिप्रेजन्टेटिव की स्थायी समितियों में । 


तीध्षरी पदुधति के उदाहरण फास और सथीय जर्मन गणराज्य में मिलते है ( 
वहाँ समितियों के सभापति छुने जाते है, और चुनाव विभिन्‍न राजनैतिक दलो की 
सलाह से किया जाता है । जमती मे इस पद्धति को “डि हान्ड” कहते है ! 


चौथी पहुघति का उदाहरण केवल टस्विट्जरलेण्ड में मिलता है, जहाँ 
एपेम्बछी की 'फाइनन्स कमेटी' स्वयं अपना सभापति चुन लंती है । 


सभा द्वारा घुने जाने की पदुधति अमरीका में पाई जाती है। पर अधिकतर 
थुराने सदस्यों के ही सभापति छुने जाने को पद्धति है। दक्षिणी अफ्रीका की सम्पूर्ण 
सदन समितियों के सभापति भी सभा दूवारा छुने जाते हैं। वहाँ प्रत्येक नवीन ससदू 
के आरम्भ में सम्पूर्ण सदन समितियों के| लिए, सभा दुवारा एक सभापति तथा 
एक उपसभापति चुने जाने की प्रथा है। विशिष्ट समिति दुवारा, समितियों के 
सभापति के चुने जाने की प्रथा का उदाहरण भी स्विट्जरलण्ड मे मिलता है। वहाँ 
तदर्थ समितियाँ अपने आप अपना सभापति नही चुनती, वरन्‌ यह कार्य एक ब्यूरो 
को सौपा जाता है + 


अधिकतर यह देखा गया है कि समितियों के सभापति सदन के अध्यक्ष के 
अस्तर्गंत ही काम करते है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ समिति के सभापति 
को स्वतत्न अधिकार हैं। भारतीय सयदीय समितियाँ समाध्यक्ष के निर्देश से ही 
चलती हैं। सभाध्यक्ष को यह्‌ अधिकार होता है कि वह सम्रिति के सभापतियों को 
समय-समय पर& निर्देश दे । 


% सभाध्यक्ष के निर्देश देने के अधिकार की सक्तियत्रा का उदाहरण इस तथ्य 
से मिलता है कि अभी तक लोक-सभा के अध्यक्ष ने समितियों वी बाबत 
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भारतीय समितियों के सभापति वा यह वत्तंव्य है कि वह समिति की कार्ये- 
वाही का निर्देशन क्रे। यदि समिति के सदस्यों मे मत-विभाजन होने पर बराबर 
मत हो तो निर्णयक मत देने का *ौ अधिकार सभाषति वो होता है । सभापति या 
यह कत्तंब्प होता है कि वह समय नमय पर सभाध्यक्ष को समिति की वाय॑-प्रगति 
की सूचना दे । यदि सप्रिति का कार्य समाप्त न हुआ हो त्तो सभापति का यह वत्तव्य 
होता है कि वह सभा से समय वृद्धि की माग करे । यह भी सभाषति का बाम है कि 
बह समिति के प्रतिवेदन को पूरा करे व सभा मे पेश्न करे । 

समिति के सभापतियों को अनेक अधिकार प्राप्त होने सम्बन्धी उदाहरण 
फ्रास की समितियों में पाएं जाते है। “नेशनल एसेम्बली' का प्रेम्चिडेन्ट वहाँ समिति 
की कार्यवाही में विरछे ही हस्तक्षेप वरता है । जमंत्री की 'जिजिनेस कमेंदी' के सभा- 
पति को भी विज्यद अधिकार प्राप्त होते है । 


समिति के निर्देश पद -समििति के निर्देश पद मुय्यतः निम्न वर्गों मे 
भाते हैं: -- 

() विधेयको की जाँच से सम्बन्धित, 

(2) सभा के बुछ कार्यों को सम्भालनेवाले, 

(3) सभा को सलाह देनेवाले,तथा 

(4) अध्यक्ष की मदद करनेवाले । 


भारतीय ससदीय समितियों के सदर्भ में पहले प्रकार के निर्देश पदों था 
उदाहरण विभिन्‍्त प्रवर व सयुत्त प्रवर समितियों के निर्देश पद है । द्वितीय प्रकार 
के उदाहरण प्राककछन व लोक-लेखा-ग्रमिति के निर्देश पद हैं। तृतीय प्रवार के 
उदाहरण बाय मन्‍्त्रणा-यमिति तथा प्दस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी रामितिके 
निर्देश पद हैं। चौथे प्रवार के उदाहरण आवास-समिति, सामान्य प्रयोजन समिति 
आदि के निर्देश पद हैं । 


सामान्यत. स्थायी समितियों के निर्देश पद, प्रक्रिया-तियमों मे ही दिए हुए 
होठे हैं, पर विज्ञेप प्रयोजन क्े दिए नियुक्रा समितियों के निर्देश पद छमिति वियुक्त 


70 विर्देश दिए है। (देखिए, अध्यक्ष दुवारा दिए गए निर्देश, दिवतीय 
सस्करण, 4967) 
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करते समय निर्धारित विए जाते है । इस सम्बन्ध में इग्लंण्ड की प्रथा उत्लेजनीय 
है। वहाँ 'सेलेबट' अथवा 'सेशनल कमेटी” (जैसे सेलेवट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स) के 
निर्देश पद हर वार समिति नियुक्त करते समय प्रस्ताव में बताए जाते है। इसके 
विपरीत वहा की 'सेलंवट कमदी ऑन पब्लिक एकाउन्द्स! के निर्देश पद स्थायी रूप 
से "स्टेन्डिग ऑर्डस” अर्थात्‌ सभा के स्थायी निर्देशों मे दिए हुए है। भारतीय 
ससद्‌ समितियों के निर्देश पद राज्य सभा तथा छोक सभा के प्रक्रिया नियमो मे 
स्पप्ट रूप से दिए हुए है। अमरीका में स्थायी समितियों के निर्देश पद प्रक्रिया" 
नियमो में दिए होते हैं, पर वेल्जियम व नीदरलैण्ड मे प्रत्येक स्थायी समिति के लिए 
अलग-अलग निर्देश पद न देकर सामूहिक रूप से सारी स्थायी समितियों के लिए 
मिर्देश पद जारी करने की प्रथा है| 


निर्देश पदो से ही सम्बन्धित समिति के अधिकारों का प्रश्न है। क्ही-कही 
समितियों को सर्वधानिक मामलों के यूलपात करने का अधिकार होता है। बहीं- 
कही वे केवल सभा को सुझाव देने का काम करती है। सूलपात के उदाहरण, 
स्विद्जरलैण्ड की 'फेडरल एसेम्दली” तथा फ्रास की वेशवल एसेम्बली' की समित्तियाँ 
हैं, जो सभा मे कोई भी प्रस्ताव या विधेयक छा सकती हैं। जब समितियों से सभा 
दूवारा कोई सलाह मागी जाती है, तब यह आवश्यक नहीं नि रभा समिति के सुझाव 
को मान ही ले, विन्तु बहुघा यह सुसाव मान ही लिया जाता है। वही-कही ऐसे 
उदाहरण भी मिलते है, जहाँ समिति स्वय विचाराधीन विषय पर अपना मत प्रकट 
करती है, जैसा फ्रास वी "नेशनल एसेम्ब्रली की समितियों मे होता है। इस्लैण्ड वी 
स्थायी समितियों को वृलमात्मक दृष्टूणा बम अभिकार होते हैं उसके विपरीत 
अमरीबी स्थायी समितियां विध्यवों में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकती है । अमरीरा 
में सलदीय समितियों के अधिकारों के बारे मे यह उल्छेखनीय है कि जब तक 'हाउस 
ऑफ परिप्रेजेन्टेटिव, व सीनेट” वो “एप्रोप्रियेशयल कमटी' ने विनियोजन विश्ेयको 
पर विचार का अपना मत न दे दिया हो, तब तक विधेयक पारित नही हो सकता $ 
अमरीका व फ्रास में समितियों को निर्णय छेने तक के अधिकार होते है। यह उस 
असाधारण प्रथा का परिणाम है जिसे “वोटिय विदाउट डिबेट' क्षर्यात्‌ बगैर 
विवाद के निर्णय लेना कहते हैं। इसी त्तरह की प्रथा इटली में भी है, जहाँ समि- 
तियो को यथार्थ मे विधि-निर्माण करने के अधिकार हैं | इग्लप्ड में, समदीय समितियों 
को सभा में विधक पेश करते का बोई अधिकार नहीं, पर कर ल्गानेवाले या ये 
अनुमोदित करनेबाल विधय्क सम्पूर्ण सदन सम्ति मे लाए जा स्वते हैं। आस्ट्रेलिया 
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में भी इग्लैण्ड की तरह की ही पदुधति है, जहाँ जाँच-समितियों,की नियुक्तित की 
प्रथा है, वहाँ स्त्रभावत' ही ऐसी समितियों को अधिकार अधिक मिले होते हैं। 
उदाहरणाय, इटछी की स्पेशल कमेटी ऑव इनक्व्रायरी' को वही अधिकार है, जो 
किसी न्यायिक सस्‍्या को होते हैं । ये समितियाँ सभागृह के बाहर बैठक भी बुला 
सकती है । 


समित्रि की कार्य विधि :--यद्यपि समिति के निर्देश पद, समिति की रचना, 
समिति की अवधि, आदि के बारे मे नियम, श्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी 
नियमों भे दिए हुए होते है, तथापि प्राय प्रत्येक देश में यह प्रथा है कि कार्य-प्रणाली 
के विस्तृत तियम (जिन्हे आतरिक कार्य-विधि के नियम कहते हैं) समितियाँ स्वयं 
बनाती हैं। इन आन्तरिक कार्य-विधि के नियमों में समिति की बैठकों के नियम, 
उपसमितियों की प्रया, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की पदृधति, आदि दी हुईं होती है । 
आन्तरिक निधमो के तुलनात्मक अध्ययत से पता चरूता है कि यद्यपि स्थूछ बातों 
में सभी देशों की समितियों की कार्य-विधि एक-सी है, पर ब्यौरे मे उनसे परस्पर 
भेद है। यह अन्तर एक ही देश की विभिस्न समितियों की कार्यविधि मे भी सजर 
आता है । नीचे आत्तरिक कार्यविधि के कुछ नियमो का वर्णन किया गया है : -- 


(() एणपृत्ति + -इग्लेण्ड की आय सभी समितियों में यह विय्रम है कि 
समिति की बैठक व उनके कार्य तब तक विधिमान्य माने जायेंगे, जब उनमे सदस्य बहु- 
संय्पा में उपस्थित हो । पर अमृतीकी समितियों मे यह नियम नहीं है । जर्मनी के 
बुम्डेस्टेल्य मे इसके विपरीत यह प्रथा है कि यदि बहुप्तठप्रा न हो तो समिति की 
कार्यवाही बन्द्र कर दी जाती है । वहाँ समिति की ब्रेठक सभी बुलाई जाती है, जब 
फिर सदस्य बहुसर्या में उपस्थित हो। फिनलैण्ड मे गणपूरत्ति के छिए दो-तिहाई 
सदस्यों वा उपस्थित होना आवश्यक होता है। नीदरजैण्ड के सेकन्ड चेम्बर मे 
गणपूत्ति के लिए बहुसध्या की आवश्यकता तभी होती हैं, जब सभापति तया 
उपसभापति को चुनता हो । भारत व इठली मे, गणपृत्ति के छिए केवल एक-तृतीयाश 
सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इटली के चैम्बर की सप्तितिथों में तो 
ग्रणपूत्ति केवल चतुर्याथ है। दक्षिणी अफ्रीका की सपूर्ण सदन समितियों में गणपूर्ति 
के लिए उतनी ही पढपा में सदस्पो का होता आवश्यक होता है, जितनी सड्या सदन 
की बैठक के लिए आवश्यक होती है। ऐसी ही प्रथा अन्य देशो की स्रपूर्ण सदव 
समितियों मे भी है । 
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कुछ देशों मे गणपूत्ति की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए नही 
मानी जाती, वरन्‌ केवछ निर्णय लेने या विश्वेष अवसरो पर आवश्यक होती है, ज॑से 
नीदरलैण्ड के सेकन्ड-चैम्बर की समितियों मे । 


(2) बेठफ :--कनाडा मे समिति की बैठक बुछाने के छिए एक विचिल् 
पद्धति है और वह यह है कि बगेर सात दिन पहले नोटिस दिए समिति की बैठक 
नही बुलाई जा सकती । अमरीका मे, समिति की बैठक बुलाना समिति की स्वेच्छा 
पर अवलंबित नही, वरन्‌ अनिवायं सा है। बहाँ के कार्य-प्रक्रिया-तियमो में यह 
विहित है कि प्रत्येके समिति नियमित रूप से साप्ताहिक तौर पर अथवा अध्धे- 
साप्ताहिक तौर पर बैठक बुछाएगी । समितियों की बैठकें अधिकतर सभा के अवकाश- 
काल मे होती हैं, पर सभा का अधिवेशन चालू रहते हुए भी कई देशों मे समिति 
की बैठक हो सकती हैं। भमरीका मे इस तरह की [स्वतल्ता सभी समितियों को 
नही होती, वरनु कुछ खास समितियों को ही होती है, जैसे 'कमेटी आन एक्स्पेस्डीचर 
इन दि एक्सीक्यूटिव हिपाट्टमेन्ट', कमेटी ऑन रूल्स' तथा "कमेटी ऑन 
अनभमेरिकव एन्टीविटीज' । इस्लैण्ड में इसके विरुदध यह नियम है कि अवकाश- 
काल मे समिति की बैठकें हो ही नहीं सकती । 


फ्रात्त की नेशनल एसेम्वली में यह प्रथा है कि समितियाँ हर बुधवार 
गुरूवार और शुक्रवार को सुबह बैठा करेंगी। इग्लेण्ड मे भी समितियों की बैठकें 
सुबह हुआ करती हैं, दाकि सदस्य बाकी दिन मे सभा की बैठकों में उपस्थित रह 
सके । दक्षिणी अफ्रीका मे भी यही नियम है कि यदि ससद्‌ का सत्र चल रहा हो तो 
सदन की अनुमति के बिना वे सोमवार, बुधवार ठथा शुक्रवार को नही बैठ सकती । 
सोदरलैण्ड मे यह प्रथा है कि जिस दिन सभा की बंठक होती है, उसी दिन सुबह 
समितियों की बेठके बुराई जा सकती हैं। भारतीय लोक-सभा में भी समितियों वी 
बैठक सभा जारी रहते हुए केवल ] बजे के पहले और 3 बड़े के वाद बुलाई जा 
सकती हैं। लेकिन भारत मे समितियों वी दैठकों के छिए अवक्ाशनकाल और अन- 
अकाश-काल का कोई प्रतिबन्ध नही होता । 


बेल्जियम मे यह प्रया हे कि वहाँ समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना सरकार 
को मिलती चाहिए। वहाँ यद्यप्रि समिति की बैठकों के लिए कोई समव निश्चित 
जही है, फिर भी सभा की वेठक रहते हुए उसी समय समितियों की बैठक नहीं 
होती । प्राय सभी देशो मे समिति की बैठक केवल समा-भवन में ही बुलाई जाती 
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है, पर कही-कही इसके अपवाद भी है, उदाहरणा्थ, भारत में ही छोक-सभा वी 
प्रवर समितियों की बैठक कई वार दिल्ली के वाहर हुई है, पर इस सम्बन्ध में छोक- 
सभा के अध्यक्ष का यह आदेश है कि यथासम्भव ऐसी बैठफें, ददि यह जगह राज्य 
वी राजधानी हो, तो वहाँ के एसेम्वली भवन में ही हो । 


(3) वयंवाही की ग्रोपहीयता :- समितियों की बायवाही अधिकाश देशो 
में गुप्त रथी जाती है । कही-क्ही समिति की कार्यवाही देखे के छिए अपरिचितों 
को इजाजत दी जाती है, पर यह केवछ अन्य वार्यों के समय ही दी जाती है, जब 
समिति अपने निर्णय पर विचार कर रही हो, तव नहीं । अमरीका के 'हाउस ऑआँफ 
रिप्पनेज्ेन्देटिदुस/ की समितियों मे पहले गोपनीयता की यही रीति थी, पर 'लेजिस्लेटिव 
रिज्ॉर्गेनाइज़ेशन ऐक्ट' 946 से अब वहाँ वी समितियाँ सबके लिए खुली हे 
(अभपवाद है केवल समिति के 'एक्जीक्यूटिव स्ेशस्स')। इसी तरह वी प्रथा, 
अलूवानिया, वुल्गेरिया व युयोस्लाविया की समितियों मे भी प्रचलित ऐ । 


गोपनीयता के वियय से, सघीय जर्मन गणराज्य में पदुधति जरा निराली है 
कोर वह यह है कि सदन का प्रत्येक सदस्य समिति की बैठकों में प्रेक्षक के नाते 
उपस्थित रह सकता है । विधेयकों के प्रव्तकों दुबारा शमितिनी बंठक गे भाग 
लिया जाना तो वहाँ आम वात है। वहाँ सभा के अध्यक्ष ग्रो भी समिति वी बैठवी 
में भाग छेने का अधिकार होटा है । फिनलण्ड में यह प्रथा है कि वर्श वी सभा के 
अध्यक्ष और परपाध्यक्ष प्रत्येक समिति की बैठक मे सम्मिलित हो सबते हैं ॥ इसी 
तरह जब तक कि समिति को कोई खास आपत्ति न हो, मश्लिगण भी समिति की बैठकों 
मे उपस्थित हो सकते है, लेक्नि इनको छोडकर बाबी लोगो के लिए समिति में 
प्रवेश निषिद्ध हैं। दक्षिणी अफ्रीका में भी सदन के सदस्थो को प्रवेर समितियों वी 
बैठको में उपस्थित रहने का अधिकार रहता है, पर जब समिति विचार कर रही हो, 
तब उन्हे उठ जाना पड़ता है, अन्यथा सम्रिति की कार्यवाही बिह्कुछ ग्रुप्त मानी 
जाती है । 


फ्रास भे समिति की बैठकों मे उपस्थित होने का मब्ल्रिमण्दल के सदस्यों को 
अधिकार झप्त है ८ हिल्‍्ही एरिट्यिलियों मे कुछ अत्य समितियों के सदस्य व एह्सी- 
वयूटिव काउसिल! के सदरयो को भी उपस्थित रहने का अधिवार होता है, पर यह 
आप प्रथा नहीं हे । इग्हेण्ड की स्थायी समितियों वी बैठकों में बाहरी आदमियो 
यो प्रवेश का अधिकार होता है, पर जब समिति चाहे उन्हें बाहुर जाने वा भादेश दे 
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सकती है। स्वीडन की समितियों की बैठकों में 'रिकस्टैग” के अन्य सदस्यों को बैठने 
का अधिकार नही होता, पर किसी विषय पर विस्तार करने के लिए उन्हे समिति 
दूपारा बुठाया जा सकता है। नीदरलं०्ड की विशिष्ट समितियों मे भी इसी तरह की 
प्रथा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत मे समिति की बैठक हमेशा गुप्त रहती हैं । 


(4) साक्ष्य :-प्राय प्रत्येक ससरीय सप्रिति को (सृर्ण सइदन समितियों 
को छोडफर) साक्ष्य छेने का अधिकार& होता है। कताडा की समित्रियाँ साक्ष्य लेने 
के अधिकार के बारे में अत्यधिक सक्रिय रही हैं। अन्य देशों मे साधारणवया 
समितियाँ ऐमे ही लोपो को साक्षप देने के लिए बुठाती हैं, जो उपके लिए तैयार हो, 
पर कताडा की समितियों में ऐसे दजंनो उद्दाहरण है, जहाँ साक्षी ने साक्ष्य देने से 
इन्क्रार कर दिया व फिर समिति को विश्येपाधिकार-भग के लिए साक्षी को दड देना 
पड़ा । कनाडा के 'हाउसत ऑफ रिप्रेजेन्टेटिब' की समितियों के बारे में यह प्रथा है कि 
बे साथ्ष्प लेने के पहले वहाँ समिति के क्विमी न किय्री सदस्य को, समिति के सभा- 
यति को लिखित सूचता देनी पडती है । 





अमरीका मे प्रथा है कि वहाँ साक्षी अउने साथ अपना वकील भी छा सकता 
है। व्यवितगत साक्ष्य के अतिरिक्त वहाँ सभी समितियों को आवश्यक कागजात 
मंगाने का भी अधिकार होता है। समदीय श्रया (राष्ट्ररति प्रथा के विरुदध) का 
अनुकरण करनेवाले देशों में प्राय समिति को मल्रियों की साक्ष्य लेने का अधिकार 
नहीं होता, पर फ्रास और आस्ट्रेल्यिा मे यह अधिकार दिया गया है। फ्रासकी 
स्थायी समितियाँ मलत्रियों का भी साक्ष्य के सकती है। उनमे विचाराधीन विपय के 
विशेषज्ञों का साक्ष्य छने की भी प्रथा है । आस्ट्रेलिया में यह प्रतिबन्ध है कि समिति 
क्रेवठ उसी सदन के मत्री की साक्ष्य छे सकती है, जित्त सदन का मल्ली हो | डेनमा्के 
में 'पालियामेन्टरी कमेटी को छोडकर अन्य सप्ितियो को साध्य छेने का अधिकार 
नही होता । 'पालियामेन्टरी कमेटी के सम्मुख साक्ष्य देते वाऊे को कोई कानूनी 
सरक्षण भी प्राप्प नहीं होता। फिनलैण्ड मे, इसके विपरीत यह है कि वहाँ साक्षी 
के बयान पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती । नारबे से, समितियाँ अपने 





क दक्षिणों अफ्रीका मे एक बड़ी मजेदार पदयति है और वह यह कि प्रवर 
समितियाँ साक्षी तो बुला सकती हैं, पर यदि साक्षी समद से 6 मील से 
अधिक की दूरी से आनेवाला हो तो उसके लिए समापति वी अनुमति 
होनी चाहिए । 
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आप किसी को साध्य छेने नही वुछा सकती और जब कभी उन्हें साक्ष्य लेनी होती 
है, उन्हे 'स्टूटिगेट” अथवा “उड़ेल्स्टिगेट' की अनुमति लेनी पड़ती है। फ्रास में 
समित्तियाँ अलौपचारिक तौर पर तो कसी का साक्ष्य ले सकती हैं, पर जब उन्हें 
शपथ दिला कर किसी का साक्ष्य लेना होता हैतो उन्हें उस सम्बन्ध में सभा की 
खास अनुमति लेनी पडती है। भारत मे, सभी समितियों को साक्ष्य लेने के अधिकार 
प्राप्त है। इसी तरह लिखित कागजात आदि मगावे का भी समितियों को अधिकार 
प्राप्त है। अधिकतर विधेयकों पर विचार वरनेदाली प्रवर समितियों तथा प्रावकछून 
व लोक-छेखा-समिति में ही साक्ष्य लेने की प्रथा है। श्रीछ॒का में साक्ष्य लेने की प्रथा 
मे यह विचिल्ञता है कि कोई भी व्यक्ति समिति के सम्मुख साक्ष्य देने के छिए 
उद्‌यत हो सकता है, पर साक्ष्य लेना या न लेना समिति का अधिकार है । 


(5) उपसमितियाँ :-प्राय सभी देशो की समितियाँ अपने काये के सुचारू 
रूप से सपादन के लिए उपसमितियाँ नियुक्त करती हैं । उपसमितियो से गणपति 
की समस्या भी हल हो जाती है। अधिकतर नीति के प्रदनो को छोडकर विस्तृत 
जाँच के भ्रश्नो पर उपसमितियाँ नियुक्त्र की जाती हैं ॥ उपसमितियों की नियुवित के 
बारे मे कुछ प्रतिवन्ध भी है, जैसे इग्लेण्ड मे उपसमितियाँ निश्ु॒ुक्तत बरने के छिए 
“हाउस ऑफ कॉमन्स' की स्पष्ट अनुमति चाहिए, जो समिति नियुक्त करनेवाले 
प्रस्ताव भे ही दी रहती है। यही कारण है कि वहाँ यह प्रथा पेवल “एस्टीमेट्स 
कमेटी” और “किचेन कमेटी' मे नजर जाती है । इसके विपरीत अमरीकी समितियों 
मे उपसमितियों की प्रथा का बाहुलय# है। वहाँ प्राय प्रत्येक समिति बी 8-0 
उपसमितियाँ होती है। भारत भे अधिकतर प्राबकछन व लछोक-लेखा-समिति में 
उपसमितियों की नियुवित का प्रचछन नजर आता है । प्रवर समितियाँ भी कभी-कभी 


# अमरीका मे प्राय प्रत्येक स्थायी समिति उपसमितियाँ नियुक्त करती है । 
यहाँ तक कि काग्रेस के एक अधिकरी ने कहा था यदि उपसमिति में 
एक कुशरू सभापति हो और वह यदि एक विद्येप क्षेत्र मे अपने कर्मचारियों 
के साथ काम कर रहा हो तो जो मुख्य समिति है, उसे उपसमिति के 
प्रत्तिविदन के ध्याक्रण को देखने के अतिरिक्त और क्लोई काम नही रहता । 
(देखिए---सब कमेटीज: द्वि मिनियेघर छेजिस्टेचसे ऑफ क्राग्रेस-- 
जा गुडविन, “अमेरिकन पोलिटिक्ल साइन्स रिव्यू” सितम्बर, 962. 
पृष्ठ : 596--60 4) 


सबितिशों को कार्य व्यवस्था है । 


उपसमितियाँ नियुक्त करती हैं। उपसमितियाँ नियुक्त करने की प्रथा आस्ट्रेलिया, 
फ्रास, जमंनी और रूस में भी पाई जाती है। जहाँ-जहाँ उपसमितियाँ नियुक्त्र की 
जाती हैं, वहाँ-वहाँ नामान्यत यह प्रथा है कि उयसमितियाँ अपना प्रतिवेदन समिति 
को पेग करती हैं, नहि समा को। उससमितियों के लतिरिक्त भारत की कुछ 
ससदीय समितियों में “अध्ययन-गुट” नियुक्त करने की भी प्रया है। ये एक तरह 
की अनौपचारिक उपसमितियाँ है। उउ्समितियों की प्रक्रिया, सामान्यतः सदन के 
कार्य-अ्क्रिया-नियमों मे ही रहनी है, उद्ाहरणायं, अमरीकी उपसमितियों के बारे मे 
बहू नियम है कि उनके दुवारगा छी गई सारी साक्ष्य खुलो होगी। यही नहीं 
उपसमितियाँ साक्ष्य छे रही हो, उनकी सदस्यता के कम से कम एक तृतीयाश 
सदस्य उपस्थित होने चाहिएँ । 


(6) दिव्ेयकों पर जिचार : - विभिल्‍त देशो में समिति दृवारा विधेयकों पर 
विचार करने की प्रयाएँ विभिन्‍न हैं। 'हाउस ऑफ कॉपन्स' की स्थायी समितियों 
मे यह प्रथा है हि यदि वियधक वित्तीय विधेयक हो, तो समिति उसमें कोई ऐसा 
सशोधत नी सुलझा ग्ऱती जो ये वटावा हो । इसके विप्रीत इटली भौर प्रात 
मे, समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधयक्षो में खर्च बढाने-वाले 
समोधन भी छा सके। विधयको पर विधार करनेवाली समितियों पर भी समय 
का नियन्त्रण रहता है, उदाहरणार्थ "हाउस ऑफ कॉमन्स की “कमेटी ऑन सप्णाई/ 
को अपना काम 26_ दिन के अन्दर समाप्त करना पडता है। फ्रास की नेशनछ 
एसेम्वली' में भी यह प्रथा है जि विधयक पर प्रतिवेदन 3 महीने के अन्दर ही मिल 
जाना चाहिए। अमरीय़ा में समयावधि विधेयकों के अनुसार सभा दुवारा निर्धारित 
की जाती है। 


क्या समिति को एक बार सौपे गए विधेयक वापिस लिए जा भकक्‍तेह ?ै 
इग्जेए्ड वे "हाउस आप कॉमन्स में यह प्रथा है कि एक बार विधेयक समिति को 
सौपे जाने वे बाद चादिस नहीं लिया जा सकक्‍ता। ऐसी हालत में, यदि सरकार 
विधेयर को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, तो समिति ने जो भी फंरवदल किया हो, 
उसके साथ जब विधेयक सभा के सामने आता हैं, तव सरकार सभा के सम्मुख दूसरा 
विधेयत उपस्थित करती है। स्विट्ज़रलूण्ड मे, एक वार विधयक एमेम्बली दुदारा 
मड्भूर होने पर वॉस्सि दही लिया जा सकता । अमरटीका में, कोई विधेयक सरकार 
दृवारा सही छाया जाहा। वहाँ सारे विधेयक रुदस्यों दृदारा ही समा के सम्मुख 


72 संसदोय समिति प्रया 


लाए जाते है । अवरव उसके वापिस लिए जाने का प्रश्न नही उठता, पर दल के 
दवाव से प्रेसीडेस्ट उपमे फ्रेट्बवइक कर सकता है। भारतीय लोहसभा की प्रवर 
समितियों में यह प्रथा है कि यदि मंत्री (जो समिति का सदस्य होता है) चाहे तो 
बह समिति की ओर से सम को यह सिफारिश कर सकता है कि विधेयक वापिस 
ले छिया जाए । 


अमरीका मे, चूंकि विवेयक सरकार दुवारा भली-भांति विचार करने के बाद 
नही पेश किए जाते, इसलिए समितियों में उठतकी जाँच नितान्त सूक्ष्म होती है। 
परिणामत समितियों मे विचाराधीन विधेयकों की सख्याएँ बहुत होती हैं। कहते 
है कि चौटो बाग्रेस के प्रथम सत्र मे 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' मे 5,36] व सीनेट 
में ] 757 विधेयक पेश किए गए थे, पर इस अवधि मे वाग्रेस ने कुल 390 विधेयक 
पारित किए थे, अर्थात्‌ दोष सारे विधेयक्र समितियों भे विचाराधीन थे ? 


(7) प्रतिवेदन : प्राय प्रत्येक देश मे समिति का प्रतिवेदन समिति के 
सभाषति दुवारा ग्रेश किए जाने बी प्रथा है, पर अध्यक्ष की अमुपस्यिति में अन्य 
सदस्यों को भी प्रतिवेदन पेश करने का अधिकार होता है। सम्पूर्ण सदन समिति के 
विपय में अमरीका में यह नियम है कि इस समिति का प्रतिवेदन अध्यक्ष दुबारा ही 
प्रेश किया जाए। इस्लेण्ड में प्रतिवेदन के साथ ही कार्यवाही का वृत्तान्त भी प्रस्तुत 
किय। जाता है। अपरीका में यह कार्यवाही का वृत्तान्त पेश किया जाता है। फ्रास 
बी समितियों का अनुकरण करनेवाली समितियों में यह प्रथा है वि हरएक समिति 
का एक “रिपोर्गेयर' अर्थात्‌ प्रतिवेदन होता है, जिसका काम प्रतिवेदन छिषना होता 
है। “रिपोर्तेयर समिति का अधिकारी होता है व उसवी तियुक्षित स्थायी अर्थात्‌ 
हमेशा के लिए होती है। यह आवश्यक नही कि “रिपोर्तेयर' सत्ताहढ दऊ का ही 
व्यक्षित हो । वस्तुत यह फ्रास वी विधान-सभा की स्वतत्रवा का उदाहरण है। इस 
सम्बन्ध मे नीदसलैन्ड की एक विश्येष प्रथा का उल्लेख वरना चाहिए । वहाँ समितियाँ 
सरकारी राय लिए बिता ही एक प्रारम्मिक प्रतिवेदन पेश करती हैं। सरकार इसका 
एसेम्बली भे उत्तर देती है, जिसे स्टेटमेन्ट ऑफ रिप्लाई' कहते हैं। यह प्रस्तुत हो 
जाने के बाद सामिति एक सामान्य प्रावकत्यन के दायथ पुन वह वल्नग्यवहार तभा के 
सामने पेश करती है । बेल्जियम में, एक और नवीन प्रथा है ओर वह यह कि प्रतिवेदन 
लिखने के लिए केवल 'रिपोर्तेवर' ही नहीं, विशेषज्ञ सछाहेवार भी नियुवतत किए 
जाते हैं। प्रास में, मेमिति को प्रतिबेशनो के सिका उसकी कार्यवाही का यक्षिप्त 
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सेखा साप्ताहिक सक्षिप्त समाचार में भी प्रवाशित किया जाता है। दक्षिणी 
अप्रीका वी प्रवर समितियों मे यह नियम है कि वहाँ प्रतिवेदत के साथ सादय का 
सारा लेखा भी सभा को पेश किया जाएं। कनाडा मे, समिति के प्रतिवेदतो पर 
अधिकतर विचार सररूर्ण सभा दुवारा न होकर सदृर्ण सदन समिति में किया 
जाता है । 

अमरीका, इजराइल आदि देझो में प्रतिवेदन लिखने को काम विशेषकर 


समिति के सभापति को सौपा गया है । इस्ती तरह की व्यवस्था आस्ट्रेलिया, वर्मा 
भारत, सूदान, जापात, व स्पेन में पाई जाती है । 


अध्याय 6 
भारतीय संसदीय समितियाँ 


लछोक-सभा व राज्य-सभा मे दो तरह की समितियाँ प्रचछित हैं, स्थायी 
समितियाँ व प्रवर समितियाँ । इन समितियों के अतिरिक्त दोनो सदनो में कुछ ऐसी 
भी समितियाँ हैं, जो शुद्ध अर्थ मे तो ससदीय समितियाँ नही, पर इनमें ससदू 
सबस्य ही होते है और इनका उद्देश्य अध्यक्ष की मदद करना होता है। इस तीसरी 
श्रेणी क्री समितियों का उदाहरण है ” छोक-सभा व राज्य-सभा की (!) आवास" 
समिति (2) सामान्य प्रयोजन समिति व (3) दोनो सदनो की एक सयुकत पुस्तकालय 
समिति । 

स्थायी सप्तितिमाँ : भारतीय ससद मे प्रस्तुत निम्न स्थायी समितियां है-- 
(थ) छोक-सभा को स्थायों समितियों £ 

() छोक-लेखा-समिति, 

(2) याचिका-समिति, 

(3) नियम-समिति, 

(4) प्राक्कलन-समिति, 

(5) विश्वेषाधिकार-समिति, 

[6) कार्ये-मत्रणा-समिति, 

(7) सभा की बैठको से सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति, 

(8) अधीनस्थ विधान राम्बरन्धी समिति, 

(9) सरकारी आइवासनो सप्दन्धी समिति, 

(0) गैर सरकारी सदस्यो के विधेयको तथा संकल्पो सन्वन्धी समिति, 

(74) सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी समिति, 


(वे) राज्य सभा को स्वायो समितियाँ 
(2) याचना-समिति 
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(3) कायं-मंत्रणा-समिति 
(4) नियम-समिति 
(5) विशेषाधिकार-समिति 
(१6) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(स) संपुक्त स्थायो समितियाँ . 
(7) सदस्यों के वेतन व भत्ते सम्बन्धी समिति 
(8) छाभ-पदो सम्बन्धी सयुक्‍तत समिति 
अपने स्वरूप व उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय ससदीय स्थायी समितियों 
को निम्न श्रेणियों मे रखा जा सकता है 
(भ) जाँच करनेवालो समितियां : 
) याचता-समित्ति (लोक-सभा व राज्य-सभा) 
(2) विशेषाधिकार-समिति (लोह-सभा व राज्य-सभा) 
(व) परीक्षा करनेवालो समितियां: 
() सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (लोक-सभा) 
(2) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (लोक सभा व राज्य सभा) 
(3) छाभपदों सम्बन्धी सबुक्त समिति 
(स) सम्ता के कार्यों मे सदद करनेवालो समितियाँ : 
() सभा वी बैठकों से सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति (लोव-सभा) 
(2) कार्य-मल्रणा-समिति (छोक-सभा व राज्य सभा) 


(3) गैर सरकारी संदस्यो के विधेयक्रों तथा सवत्पो सम्बन्धी समिति 
(लछोक-सभा) 
(4) नियम-समिति (लोक-सभा व राज्य-सभा) 


(द) सदस्यों को सुविधाओं को देपनेवाली समितियाँ: 


(।) सदस्यो के वेतन व भत्ते सम्बन्धी समिति छोक-समा व राज्य रूभा बी 
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आवास समितियाँ तथा सामान्य प्रयोजत समितियां भी उपयुक्त उद्देश्य द' की 
पूत्ति के लिए होती हैं। संयुक्त पुस्तवालय समिति उद्देश्य 'स! के लिए है! 


नीचे उपयूक्त स्थायी समितियों का वर्णन किया गया है : 

लोक-लेप्ा-समिति (लीक-समा): भारतीय छोक-लेखास्समिति का इतिहास 
अत्याधिक पुराना है। समिति की स्थापना 922 में हुई थी। तब से अब तक 
समिति हर वर्ष नियुक्त होती रही है। 


समिति का मुस्य उद्देश्यक्ष भारत सरकार के व्यय के लिए सभा दुवारा 
अनुदत्त राशियों के विनियोग दिखानेयाले लेखाओं, भारत सरकार के वापिक बित्त- 
लेखाओ, और सभा के सामने रखे गए अन्य लेखाओ की जाँच करना है। सरकार के 
विनियोग छेखाओं और उतर नियत्रक्त तथा महालेजापरीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच 
करते समय लोक-लेखा-सम्रिति का यह भी करत्त ब्य होता है कि निम्न बातो के सम्बन्ध 
में अपना समाधान करे : 

. लेखाओ में व्यय के रूप मे दिखछाया गया धन, उस सेवा या प्रयोजन के 
लिए विधिवत्‌ उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था, जिसमे वह छगाया 
गया है या वह पारित किया गया है । 

2, व्यय उस प्राधिकार के अनुयार है, जिसके वह अवीन है । 

3. प्रत्येक पुर्नविनियोजन, सक्षम प्राधिकारी दुवारा सिमित नियमों के 
अन्तगंत, इस सम्बन्ध में किए गए उपबन्धों के अनुसार किया गया है । 


लोक-लेखा-समिति का यह करत्त व्य&# होता है कि वह राज्य-निगमो, व्यापार 
तथा निर्माण-योजनाओ और परियोजनाओ की आय तथा व्यय दिखछाने वाले लेखा- 





% आरम्भ में समिति को संनिक व्यय की जाँच करने का अधिकार न था 
इस कार्य के लिए 'सैविक लेखा-ममिति! नाम की एक अलग समिति 
हुआ करती थी, किन्तु स्वतन्त्रता मिलने के वाद यह अधिकार लोक-लेखा+ 
समिति को सौंपा गया 4 

#%४ सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी समिति की स्थापना के फलस्वरूप अब कुछ 

राज्य-निगमो के विवरणो की जाँच क्या वा्य-लेखा-समिति को नहीं 
करना पड़ता । 
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पविवरणों तथा सतुलन-पत्रों और छाभ तथा हानि के छेछाओं के ऐसे विवरणों की 
जाँच करे, जिन्हे तैयार करने की राष्ट्रपति ने अपेक्षा वी हो या जो किसी खास 
निगम, व्यापार-सस्था या परियोजना के छिए वित्त-व्यवस्था विनियमित करनेवाले 
सविहित निगमों के उपलब्धों के अन्तर्गत तैयार जिए गए हो । समिति इस सम्बन्ध 
में उपरोकष विधयो पर नियवक तथा लोकलेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन वी जाँच भी 
करती 2। समिति का यह भी बत्तब्य होता है वि वह ऐसी स्वाय्तशासी तथा 
अधंस्रायत्तणासी सस्वाओ की आय तथा व्यय दिखलानेवाल लेखा विवरणो की जाँच 
करे, जिमबी लेखान्परीक्षा नियन्त्रव तथा महालंया-परीक्षक दवारा राष्ट्रपति के 
निर्देशों क अन्तग्गंत या ससद्‌ वी कसी सविधि से अनुमार को जाती है। र मिति 
का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इन मामलो में नियन्‍ल्क्र तथा महालूखा-परीक्षक के 
ऐसे प्रतिवेदनों पर जिचार करे, जिनके सम्बन्ध मे राष्ट्रगति ने उससे किन्‍्ही प्राष्लियो 
वी छेखा-परीक्षा करने वी या भडार और स्कन्ध बी लेघा-परीक्षा बरने वी अपेक्षा 
वी हो » समिति वा यह भी बत्तव्य है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा 
पर सभा द्वारा भवुद्त्त राशि से कुछ अधिक घन ध्यय क्या गया हो तो वह उन 
सभी मामलो में से प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों वी जाँच करे, 
जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो । जाँच बे पश्चात्‌ उपयुक्त सिफारिश करना भी 
समिति के कदँंव्यों के अन्तर्यत होता है। समिति का एक औौर महत्त्वपूर्ण कार्य है 
और च# है अतिरिक्त ब्ययों पर जाँच। सव्विधान के अनुच्छेद 5 में विहिंत है 
कि प्रदि किसी वर्ष मे अनुदत्त व्यय से अधिक व्यय हुआ हो तो उसके लिए राष्ट्रपति 
पुन लो # सभा में “अनुमोदन” की माग पेश क्राएगा। ऐसी सासो क॑ विपय में छोक- 
सभा ने अपने नियमों में यह विहित जिया है कि उत पर लोक ला सामति वी राय 
लो जाएगी। अतएव लोक-लेखा समिति को अतिरिक्त व्यथो क सम्बन्ध मं सभा 
को सनुध्ट वरना पडता है कि वे व्यय अनिवार्य थे । 

सपिति के 22 सदस्य होते हैं जिवमे 5 छोक-समा 7 राज्य-पभा के 
होते हैं । सन्‌ 953 में यह तय क्या गया कि राज्य-सभा के सदस्य भी समिति 
में झरमिल होगे। पहले यह प्रथा न थी उस समिति के बुछ 5 सदस्य हुआ करते 
थे। समिति के कार्य मे नियत्रक तथा महालेला-परीक्षक का विद्येप हाय होता है। 


रामति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति 8 सदस्यों से होती है । 
रामिति वा सभाषति, अध्यक्ष दुकारा समिति के रादरयों मे से नियक्ता किया जाता 
है, रिन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति द्ोता 
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है। समिति को, अधिकारियों के बयात या परीक्षा के अधीन लेखों से सम्बन्धित 
साक्ष्य छूने का अधिकार होता है ॥ समिति विशिष्ट जाँच के लिए ऐसी उपसमितियाँ 
भी नियुवत्र कर सकती है, जिन्हे अविभवत समिति की शकितर्याँ प्राप्त होती है । 


समिति ने अपनी कार्यविधि के विषय में विस्तृत आन्तरिक नियम बनाएं हैं, 
जिनके अतुसार समिति की कार्यविधि इस प्रकार है * 


नियन्‍ल्रक तथा महालेखापरीक्षक दबारा केन्द्रीय सरकार के लेखाओं पर 
फेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन सभा के सम्मुख उपस्थापित किए जाने के तुरन्त बाद समित्ति 
उनकी परीक्षा के लिए अपना कार्यक्रम निश्चित करती है । इस कार्यक्रम की प्रति- 
लिपि मत्रालयो को भेजी जाती है। उसके बाद कार्यक्रम के अनुसार मल्नालयो से 
प्रतिनिधि समिति के सामने साध्य देने भाते हैं। इन बैठकों मे, नियन्त्रक्त तथा 
महातेखा परीक्षक और उसके अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। समित्ति प्रत्येक 
अनुदान के अन्तर्गत व्यय को जाँच करती है । यदि लूखा-परीक्षा-प्रतिवेदत में कोई 
त्रुटि बतलाई गई हो तो वह क्यो भौर कसे हुई है, इसकी परीक्षा भी समिति करती 
है। प्रत्यक्ष जाँच के बाद भी यदि किसी विषय में कोई जानकारी बाकी रहदी हो तो 
समिति उन पर लिखित ज्ञापन मत्रालयों से मगाती है। समिति की बैठकों में बाहर 
का कोई आदमी उपध्यित नहीं रह सक्ता। समिति के कार्य के बारे मे विज्ञप्ति 
प्रकाशित की जाती है । समिति की सारी कार्यवाही का शब्दश. विवरण रखा जाता 
है। सम्रिति की ज़ौच मे तत्स्थान परीक्षा करने वी भी प्रथा है। अपनी जाँच पूरी 
होने पर, सपिति अषपवा प्रतिवेदद छोक-सभा को पेश करती है । प्रतिवेदन, पेश किए 
जाने के पूर्व, मन्ल्ालयों को तथ्य-प्रमाण के लिए भेजे जाते हैं । 


समिति की सिफारिश यवाशीघ्र सरकार दुवारा कार्यागित की जाती हैं, 
अतएव जब कभी समिति की सिफारिशों पर सरकार कारंवाई करती है तो समिति 
को सूचित किया जाता है। समिति इस बात की पुन. जाँच करती है कार्यान्विति 
पुर्ण रुप से हुई है या नही कि उसकी सिफारिशों की समिति अपने प्रतिवेदवों के 
साथ इस सम्बन्ध में लोक-सभा को सूचित करती है। समिति के प्रतिवेइनी पर 
साधारण तौर पर सभा में बह नही होती पर तृतीय लछोक-सभा में 22 जगसस्‍्त, 
966 को समिति के 55 वें प्रतिवेदतव पर विश्ेप वरणों से बहस की गई थी । 


समिति ने पहली छोक-सभा में 25 प्रतिवेदन, दिवतीय छोक-स्रभा में 43, 
सुतीय लोक-सभा भे 66 बौर चौथी छोक-सभा मे अभी तक 5 प्रतिवेदन पेश किए 
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हैं। लोक-लेखा-समिति को ससदु का पहरेदार# (वित्तीय मामलो में) माना जाता 
है। यह सत्य है कि सरकारी विभाग, यदि ससद्‌ की किसी समिति से सर्वाधिक 
डरते है, तो वह छोक-लेखा-समिति है । 


समाचिका-समिति (लछोक-सभा) ->याचिका-समिति की स्थापना 2924 से 
तत्कालीन 'लेजिस्लेटिव एसेम्बली' मे हुई थी । 93] तक यह समिति 'कमेटी ऑन 
पब्लिक पिटीशन्स' के नाम से ज्ञात थी। स्वतन्त्रता मिलने के बाद इस समिति का 
पुनर्गठन हुआ है। अपनी संसद होने के नाते किसी नागरिक को यह अधिकार है कि 
बह सर्वोच्च सस्था को अपनी याचना भेज सके । यात्रिकाओ के माध्यम से ससदू- 
सदस्यों को भी लोक-मत जानने में आसानी होती है। यही 'याचिव्रा-समिति' का 
उद्देश्य है । 


प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न 
3 उद्देश्य है :-- 


(4) समिति उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जाँच करेगी और यदि 
याचिका मे नियमों का पालन किया गया हो तो समिति निर्देश दे 
सकेगी कि उसे परिचालित किया जाए। यदि याचिका के परिचालित 
किए जाने का निर्देश दिया गया हो तो अध्यक्ष किसी भी समय निर्देश 
दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाए! 

(2) याचिका उसके विस्तृत अथवा सक्षिप्त रूप में ममिति या अध्यक्ष के 
निर्देश के अनुसार परिचालित की जाएगी। 

(3) समिति का यह भी कत्तव्य होगा कि ऐसी साथ्य प्राप्त करने के बाद, 
जैसी कि वह ठीक समझे, उसे सौपी गई याचिका में की गई विशिष्ट 
शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और तिचाराधीन मामछ से सम्बन्धित 


# लोक-लेखा-समिति की ससद्‌ सदस्यों में इतनी प्रतिष्ठा है कि इस समिति 
के प्रति कोई दोपारोपण स्वय सभा के विशेषाधिकार भग होने के बरावर 
माना जाता है। इसवा जत्याछुनिक उद्यहरण समिति की 34 वी र्पोर्ट 
(तृतीय छोक-मभा) है--जिसमे भारत सेवक समाज के छेखाओ की लुढियो 
की आलोचना थी । इस आलोचना का प्रत्युत्तर ग्मिी ने देने का प्रयत्न 
क्या था और उससे सभा में गभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी । 
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ठौस रुप मे या भविष्य मे दोप को, रोबने के लिए प्रतिकार॒क उपायो 
वा सुझाव दे ।/* 


जब याचिकाएँ सप्ता में पेश की जा चुकी होती है तो उन्हें एक क्वम-रुप्या 
दी जाती है । उसके बाद वे यथाज्लीघ्र समिति के मम्मुण प्रस्तुत वी जाती है । यदि 
याचिवा सभा के सम्मुख किसी विधेयक से सम्बन्धित हो तो समिति प्रायः उसे 
ससद-सदस्यो को वितरित करने का आदेश देती है। यदि विधेयक केवल सभा के 
सम्मुख ही न हो, वरत्‌ सन्ा उस पर विचार कर रही हो तो समिति तुरन्त बैठक 
बुला कर उस पर विचार झरती है। 


समिति हर लोक-सभा के आरम्भ में नियुवत वी जाती है, पर इसकी अवधि 
एक वर्ष की होती है । समिति के 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदस्य नियुक्त बरते 
समय विभिन्‍न दलो के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखता है। चह बुछ निर्देलीय 
सदस्यों के भी दाम निर्देशित करने की उपादेयता पर विचार करता है। मलत्रियों को 
समिति का सदरय होने का अधिकार नहीं होता। सम्रिति का सभाषति अध्यक्ष 
दुवारा समिति के सदस्यों मे से नियुक्त कियः गाता है। यदि समिति का कोई सदस्य 
किसी कारण रे कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसके स्थान पर अन्य सदस्य 
नियुक्त करता है। समिति की बैठक गठित करने के छिए गणपूर्ति-सद्या 5 होनी 
है। समिति को व्यवितयों को हाजिर कराने या पत्नों अथवा अभिलेखों को ऐश 
कराने वी शवित होती है, यदि वैसा कराना उमके ककत्तंब्यों के पाछन के लिए 
आवश्यव हो । किमी व्यक्ति की साक्ष्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना 
समिति के प्रयोगन के लिए सगत है या नहीं यदि यह प्रश्व उठता है तो अध्यक्ष की 
सलाह ली जाती है और उसदा निर्णय अन्तिम माना जाता है। समिति स्वय यह 
निश्चय करती है कि उसके सामने दी गई साक्ष्य को गोपनीय या गुप्त माना जाए 
अथवा नहीं । एक बार समिति के साब्ने पेश किए जाने पर दस्तावेज वापस नही 
लिया जा सकता ! 


विस प्रकार को याचिवाओं पर समिति दुवारा चर्चा की जाएगो; इस विपय 
घर निम्न झादेश है “ऐसे विपयो पर, जो किसी स्यायारुय अथवा दिधिक अधि- 
करण अथवा अधिकारी अथवा अधं॑न्यायिक-सस्था अथवा आयोग के विचाराधीन हो, 
विचार नही किया जा सकता । यदि विषय, उपरोवत विययों जैसा हो, तो सभा को 
उस पर साधारण कायंबाही यिए जाने मे कोई हस्तक्षेप नही करना चाहिए। इसी 
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प्रकार यदि कोई ऐसा विषय हो, जो राज्य विधान-सभा में उठाया जाना चाहिए तो 
उसमे भी समिति हस्तक्षेप नहीं करती । यदि कोई याविका ऐसी हो, जिसका 
उद्देश्य उसके अन्तहित निवेदन की सुनवाई सामान्य तौर पर हो सकने के बावजुद, 
सभा मे उपके प्रस्तुतीवरण दूवारा याचिका वी सुनवाई करनेवाले व्यवितयों पर 
जोर डालना हो तो उसे समिति मज़ूर नहीं करती। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति 
को किसी सरकारी नियम के विरुद्घ व्यक्तिगत आपत्ति हो तो उन मामलों पर भी 
सम्रिति विधार नहीं करती । यदि याचिकाएँ सर्व-सामान्य आपत्ति या ओआक्षेप वा 
विषय हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। कज या आधथिक सहायता के 
सम्बन्ध में प्राप्त याचिकाओं पर भी समिति विचार मही करती। यदि विसी 
याविका का विषय राज्य-सरवार से सम्बन्धित हो तो उस थाथिका को राज्य- 
विधान-सभा की याचिका समिति के सम्मुख भेज दिया जाता है। निम्न प्रकार की 
याचिकाओ पर भी समिति विचार नही करती .-- 


() सरकारी, अधंसरकारी व निगमो के कमंचारियो के सेवाशर्तों सम्बन्धी 
मामछे, 

(2) नौकरी दिछाने के लिए को गई याविकाएं, 

(3) गुमताम शिकायतें, 

(4) सुदुछ विपयो से सम्बन्धित याचिकाएँ, 

समिति की वायें प्रणाली इस प्रकार है। प्रत्येक याचित्रा को श्रेणी 'अव 
श्रेणी 'ब' मे विभाजित रिया जाता है। श्रेणी 'अ' में अधिक गरभीर विपयों वाली 
याचिकाएँ रखी जाती हैं। श्रेणी 'अ की याचिक्राएँ मत्रालयों को भेजी जाती हैं व 
उनसे तथ्य मांगे जाते हैं और उन पर समिति फिर विचार करती है। श्रेणी 'ब' 
बी याचिकाएँ, यदि वे उचित हैं तो, मत्रालयो को उचित वारंबाई के छिए भेज दी 
जाती हैं । 

समिति ने, प्रथम छोक-सभा के कार्य-वाल में 209 याचिकाओं व निवेदनों 
पर विचार क्या था । इनमे 35] याचिकाएँ ग्राह य थी । इस काल में समिति बी 
3। बैठकें हुई थीं और समिति ने 2 प्रतिवेदन पेश किए थे। 35] याचित्राएँ, जो 
ग्राहय थी, उनमे से 3 याचिकाएं सभा के सम्मुख पेश विधेयकों के सम्बन्ध में 
ची, 6 राज्य पुतगंठन के विषय मे और शेय अन्य विषयो के बारे में भी । दिवतीय 
लोक-सभा के वार में, समिति ने 45 तृतीय छोक सभा के काल मे 5, और 
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चौथी लोक-सभा की अभी तक की अवधि मे समिति ने 2 प्रतिवेदन पेश किए हैं । 
समिति के लिए यह आवश्यक नही कि वह प्रत्येक याघिका पर प्रतिवेदन दे । जब 
कभी बोई विशेष महत्त्व वा प्रश्न याचिका में होता है, तभी समिति सप्ृदु को प्रति- 
बैदन देती है । 


नियम-समिति (लोश-समा)-सविधान के अनुच्छेद 8(]) में कहा गया है 
कि सविधान के उपत्रन्धो के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदन अपने प्रक्रिया तथा कार्ये- 
संचालन सम्बन्धी नियम बनाएगा । इसी अनुच्छेद के पालनार्थ । अप्रछ, 950 
को सभाध्यक्ष ने नियम समिति की पहली वार स्थापना की थी । नियम-समित्ति तब 
से प्रथम लोक-सभा के प्रारम्म से छगभग प्रतिवर्ष गठित होती रही है । 


छोक-सभा की नियम रासित्रि के रादस्य, अध्यक्ष दुवारा नाम निर्देशित विए 
जाते है व उसकी अवधि एक वर्ष होती है। इस समिति के सदस्यों की सख्या, 
सभापति को मिलाकर, कुछ 5 होती है। सदस्य नियुक्त करते समय अध्यक्ष 
साधारणत राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से सलाह छुता है। अध्यक्ष ही समिति 
का पदेन सभापति होता है। यदि अध्यक्ष किसी कारण से समिति के सम्पत्ति के 
रूप मे कार्य करते से असमर्थ हो तो वह अपने स्थान पर समिति का अन्य सभापति 
नियुक्त करता है । 


समिति के बंठक के लिए कम-से-कम 5 सदस्य होने चाहिएँ। जब बोई 
महत्त्वपूर्ण नियम विचाराधीन होता है तो सभा के विभिन्‍्त दलीय नेताओं को भी 
विशेष आमन्त्रण द्वारा समिति की बैठक में बुला लिया जाता है। इसी प्रवार 
जब कोई निषम-परिवर्तत सरकारी सदस्य दुवारा पेश किया गया हो तो सम्बन्धित 
मन्‍्ल्री को भी बैठक में आमन्त्रित किया जाता है। क्लिप्ट कानूनों विषयों पर 
विचार करते समय महान्यायवादी को बुछाने की भी पथा है । 


समिति ने प्रथम लोक-सभा के ढाल मे एक, दिवतीय लछोक-सभा के काल 
में 3, तृतीय छोक-सभा के काल मे 4 व चोथी छोक-सभा की अभी तक की अवधि 
में 3 प्रतिवेदन पेश किए है । 


समिति के प्रतिवेदन साधारणतया उपाध्यक्ष दूवारा सभा-पटल पर रखे जाते 
हैं। प्रतिवेदन के सभा-पटल पर रखे जाने के 7 दिन के अन्दर, यदि कोई सदस्य 
चाहे तो सशोधन पेश कर सकता है। ये सशोधन पुन. समिति के सामने विचारार्थ 
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जाते है । जब दुबारा समिति का पेश किया गया प्रतिवेदद सभा दुवारा मान्य कर 
लिया जाता है, तब उसके सुझाव लागू किए जाते हैं । सभा द्वारा स्वीकृति की 
यह पदुधति इसलिए आवश्यक मानी जाती है कि सविधान के पूर्वोकत अनुच्छेद के 
अनुसार सभा की कार्यविधि करने का अधिकार केवल सभा को ही है। 


जब नियम समिति सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचारून सम्बन्धी नियमों में 
सभोधन सुझाती है तो वह सदस्यो व जनता के सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र 
(विशेष) भाग !, खण्ड मे प्रकाशित किया जाता है । 


समिति ने अपने एक प्रतिवेदन मे यह निर्धारित किया है कि नियम, आदेश 
या प्रथा द्वारा प्रक्रिया के सचालन के सम्बन्ध में निम्त सिद्धान्तों का पालन किया 
जाना चाहिए -- 


(3) यथासम्भव प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध मे प्रक्रिया-नियमों में 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

(2) ऐसे विषयों मे, जहाँ कठोरता छाना नहीं और यही चाघनीय है. 
कि प्रथा अनुभव के साथ-साथ विकसित हो, भ्रक्रिया-नियमों मे 
व्यहहृत, अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयों व आदेशों का ही प्रयोग 
करना चाहिए । 

(3) कुछ अवधि के वाद, जब प्रथाएँ व रीतियाँ निश्चित हो जाएँ, उन्हें 
प्रक्रिया-नियमों अथवा अध्यक्ष के आदेशों में श्वामिक कर छेना 
चाहिए । 

प्रावक्षलन-समिति (लोक-समा)--प्राककलन-समिति का जन्म व0 अप्रैल, 

]950 को हुआ था । यदुयपि पहले भी प्राककक्‍लन-समिति निर्माण करने के प्रयत्न 
'किए जा चुके थे, पर ससद का निर्माण होकर उसके क्रक्रिया तथा कार्य-सचालन 
सम्बन्धी नियमों वे बनने तक उसका जन्म न हो सका था। उक्त नियमो के अनुसार 
प्रावकलन समिति के निम्न कृत्यक# है “-- 


+५ सरकारी उपक़मो सम्बन्धी समिति की स्थापना के फ़्य्स्वरू्प अब 
प्रावकलन-समिति को कुछ राज्य-निगम व सरकारी कम्पनियों के 
प्राककलनों की जाँच नहीं करनी पडती। पहले इनके लिए समिति एक 
विज्लेप उपसमिति नियुक्त क्या करती थी । 
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() प्रावकलनो से सम्बन्धित नीति के अनुबूल मितव्ययिताएँ, सघटन में 
सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किस प्रकार किए जा सकते 
है, इस सम्बन्ध मे प्रतिवेदन करना । 

(2) पश्रश्मासन में कार्यपदुता और मितव्ययिता छाने के लिए वेकल्पिक 
नीतियो का सुझाव देना । 

(3) प्रावकलनों में अन्तनिहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढण 
से लगाया गया है या नही, इसकी जाँच करना । 


(4) प्रावकलन किस रूप में ससद में उपस्थापित किए जाएंगे, इसवा सुझाव 
देना । 


पहले समिति के 23 सदस्य हुआ करते थे, प्र सनु 938 से इसके 30 
सदस्य होते आए है, जो प्रतिवर्ष सभा दूवारा उसके सदस्यों में से अडुप्रादी प्रति" 
निधित्व के आधार पर एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं । यह 
उल्लेखनीय | है कि मन्त्नी समित्ति के सदस्य नही होते । यदि समिति मे निर्वाचित 
होने के बाद कोई सदस्य मन्त्नी नियुक्त क्या जाता है तो उसे समिति की सदस्यता 
से वचित होना पडता है। समिति का सभापति, अध्यक्ष दुवारा समिति के सदस्यों 
में से नियुक्त दिया जाता है, पर यदि उपाध्यक्ष समित्ति का सदस्य हो तो वही 
समिति का सभापति बनता है । समिति की बेठक गठित करने के लिए क्म-सेन्क्म 
0 सदस्यो का उपस्थित होना आवश्यक होता है | 


समिति की आन्तरिक कार्यप्रणाली इस प्रकार है: प्रत्येक वर्ष के शुरू में 
समिति सर्वप्रथम उस व मे परीक्षा के लिए विषय, ज॑से विकासेतर व्यय मे वृद्धि 
का प्रइन, 'रेलों के ब्यापारिक मामछ अथवा कोई भी मस्ल्लालय यथा रक्षा 
मम्लालय, स्वास्थ्य मन्‍्त्रालय आदि चुनती' है । तदुपरान्‍्व इन मन्लालूयों या विषयों 
के बारे मे, (प्रारम्भिक जानकारी' भंगदाई जाती है। जावकारी आने पर, समिति 
उसके आधार पर एक प्रइनावली बनाती है. जो मन्ल्रालयो को उत्तर भेजने के छिए 
प्रेषित वी जाती है। इस लिखित जानकारी के प्राप्त करने के अतिरिक्त समिति 
सम्बन्धित स्थानों या कार्यात््मो वी तक्त्थान परीक्षा के लिए भी जाती है । इस 
परीक्षा व प्रश्नोत्ततो के आधार पर, समिति सम्बद्ध मच्ल्ालयो के अधिकारियों वी 
साक्ष्य लेती है उनके विचार जानने के दाद समिति अपना निर्णय देती है। चूँकि 
केवल सरकारी मत जानने से ही सारी स्थिति का चोध नही होता, अतएवं गैंर- 
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सरकारी विशेषज्ञों की राय लेने वी भी प्रथा है। समिति के विचार, प्रतिवेदनों के 
रूप में, सभा को पेश किए जाते हैं । 


चूँकि रक्षा विषयक प्रश्नों की जाँच उसी प्रकार खुली तौर पर नही की जा 
सकती, जिस प्रकार से अन्य प्रश्नो की जाँच की जा सकती है, अतएवं अध्यक्ष के 
आदेश से रक्षा-मन्लालत् सम्बन्धी जाँच के लिए एक विज्ञेप प्रथा प्रचलित है जो 
यह है कि समिति एक विशेष उपसमितरि नियुक्ति करतो है और वही रक्षा विधयक 
सारे प्रश्नो की जाँच अध्यक्ष के आदेशानुसार करती है । इस विशेष उपसमिति के 
अतिरिक्त 'अध्ययन-मण्डद' नियुक्ता करने की प्रथा भी प्रचलित है। 


समिति के प्रतिवेदनो पर सरक्वार दृवारा उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं और 
इन कारंवाइयो के सम्बन्ध मे मन्‍्ल्लालय समिति को सूचित करते रहते है। समिति 
उन पर विचार कर पुन सभा को प्रतिवेदन देती है। प्रथा के अनुसार समिति के 
प्रतिवेदनों पर सभा में कोई बहस नहीं होती, पर उनकी सिफारिशों को सरकार 
बही मान्यता देती है, जो मान्यत्रा बह सभा के आदेशो की देती है। समिति को भारत 
की सचित राशि पर प्रभारित राशि की भी जाँच करने का अधिकार होता है, 
यह बात दूसरी है कि वह उसमे कोई कटोती करने का सुझाव नही दे सकती । 


समिति ने, अभी तक 350 से अधिक प्रतिवेदन पेश किए हैं, जिनके माध्यम 
से प्राय सभी मन्त्राल्यों की जाँच वी जा चुकी है। इसके सिदा समिति ने आय- 
व्श्यक सुधार, योजेगर-्आयोण, सचिवाल्य-पुनर्गठन, कित्तीय व प्रशासनिक सुधार, 
अमंनिक योजनातिरिक्त व्यय मे वृद्दिध, सरकारी उपक्रमों मे कर्मचारियों सम्बन्धी 
नीति इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी प्रतिवेदन दिए हैं । 


भारतीय संसद्‌ की सारी समितियों मे छोक-लेखा-समिति के बाद, प्राककलन- 
समिति का ही स्थान आता है। कार्य की दृष्टि से भी देखें तो क्रिसी अन्य समिति 
की उसके कार्य-काल मे अभी तक के समय में इतनी बंठक नही हुई हैं, जितनी 
प्राककलन-समिति की बैठक । केवल दिवतीय लोक-सभा के कार्य-काल मे हुई हैं। 
उदाहरणायं, दिवतीय लोक-न्सभा के कार्य-काल में समिति की 246 बैठकें हुई थी 
और समिति ने 40 हजार से अधिक पृष्ठो की सामग्री पर विचार क्या था। 


सरकारी उपकृमों सम्वन्धो समिति- सरकारी उपक्रमो (अर्थात्‌ निगमो, 
म्वायत्त सस्थाओं व कम्पनियो) पर ससदीप नियन्त्रण कई वर्षों से एक विवादास्पद 
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विपय रहा है। इस्लैण्ड मे इस विषय पर विचार करने के लिए दो प्रवर समितियाँ 
नियुक्त हुईं। अन्ततोगत्वा 955 मे, वहाँ 'सेलंवट कमेटी ऑन नैशनछाइज्ड 
इण्डस्ट्रीज' की स्थापना हुई । जेसे अन्य मामलों में भारतीय संसद ने ससदो की 
जननी, 'हाउस ऑफ कॉमन्स' की प्रथाएँ अपनाई है, उसी प्रकार मरकारी उपक्रमों 
यर संसदीय नियन्त्रण के लिए भी बहुत वर्षो से ससदु-सदस्मों व अन्य स्वतत्ल 
विचारकों वी यह माग थी कि इन उपक्मों की जाँच के लिए एक समदीय सनिति 
नियुवत्त की जाएं। वेसे तो पाठकों ने छोक-लेखा-समिति तथा प्रावक्छन-समितति 
के वर्णेत के अन्तमंत पढा ही होगा कि ये समितियाँ उपक्मों के प्राकफ्लनों तघा 
छेखाओ की जाँच करती थी। वास्तव मे प्राककलम-समिति ने उपक्रमो पर 50 के 
करीब प्रतिवेदन भी पेश किए थे, पर यह अनुभव किया जाता था कि चूँकि इत 
समितियों को उपक्रमों के सिव्रा अन्य विपयो की भी जाँच करनी पडती है और 
उपक््मो वी सख्या दिन-प्रतिदिन बढ्ती जा रही है अतएवं उन पर विचार करने के 
छिए एक स्वतन्त्र ससदीय समिति होनी चाहिए। स्वतन्त्र सप्रिति की माँग का 
एक यह भी उद्देश्य था कि इनकी जाँच एक अठंग ढंग से होनी चाहिए, क्योकि 
ये उपक्रम सरकारी विभाग जैसे नहीं, बल्कि व्यापारिक ढंग के है, जहां अर्थ के 
नियोजन अथवा उसवी उत्पादक्सा का माप भिन्‍न नही है। 


अतएव 963 के नवस्व॒र मे, ससदु पारित एक प्रस्ताव दुवारा इस समिति 
की स्थापना हुई । प्रस्ताव मे समिति के जो शृत्य बनाए गए है, वे इस प्रवार 


हैं :-- 
(0) सरकारी उपक्रमो के वायिक प्रतिवेदनों व सेखो की परीक्षा करना । 


(2) नियत्रक तथा महालखा-परीक्षक ने यदि इन उपक्रमों पर कोई लेखा- 
परीक्षा प्रतिवेदन दिया हो, तो उसवी जाँच करना । 


(3) सरकारी उपक्रमो की स्वायत्तता ठथा वायं-कुशलता को ध्यान में 
रखते हुए यह देखना कि उनवा कारोबार स्वस्थ व्यावसायिद 
सिद्धातो व सुचारित व्यापारिक नियमों के अनुसार हो रहा है या 
नही । 

(4) प्रावक्लन-समिति को तथा छोक-लेखान्समिति को सौपे गए अन्य ऐसे 
सरवारी उपक्रमो सम्बन्धी इृत्यो को निभाना, जो ऊपर दिए गए 
(), (2) और (3) के अन्तर्गत इृत्यो में नहीं जावे । तथा 
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(5) अन्‍य ऐसे इृत्य, जो अध्यक्ष दुवारा सौपे जाएं | 
समिति ो उपक्रमो के दिन-प्रतिदिन के व्यवहार व प्रशासन में हस्तप्लेप 
करने वी मनाही है। इसी प्रश्मर उन विषयो की जाँच करने की भी मनाही है, 
जितके लिए वानून ने अन्य कोई व्यवस्था की हो, जैसे अध्यापको और कर्मचारियों 


के वीच झगड़ो को निपटाने के लिए नियुक्त न्यायालय, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित 
करने के लिए 'टेरिफ वमीशन' इत्यादि से सम्बद्ध विषय । 





समिति, सयुक्त समिति तो नहीं पर, छोक्‍क-लखा-समिति बी तरह इसमें भी 
छोक-सभा व राज्य सभा द नो सदनो के सदस्य इस प्रकार होते है. 0 लोकइ-सभा 
बे व 5 राज्य-मभा के । पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार समिति का कार्य-कालू तृतीय 
सोेक-सभा वी अवधि तक थ[। पर नवस्वर, 965 में नियमों में परिवर्तन होने 
के परिणामस्वरूप अय यह समिति अन्य वित्तीय समितियों के ग्रम्नान प्रतिवर्ष वियुक्त 
की जाती है। समिति का सभापति, अध्यक्ष दूवारा समिति के सदस्यों में से नाम 
निर्देशित स्यिा जाता है। 

समिति की कार्पप्रणाली प्रावकटन-समिति बी कायं-प्रणाली जैसी है। बर्ष 
के आरम्भ में समित्रि यह तिश्चित करती है कि वह कौन-कौन-से उपक्रमों वी 
जाँच करेगी । फ्रि सम्बद्ध उपक्रमों पर जावश्यक जानगारी प्राप्ट की जाती हे । 
यदि समिति कौ उचित लगता हो वह उन उपक्रमों वा दौरा भी करती है। समिति 
“चैम्ब्स ऑफ कॉमर्स! अथवा अन्य गैर-सरकारी सस्थाओ वे ब्यवितियों वे मत भी 
मालूम करती है। तदुपरान्त समिति मन्बालय के अधिकारियों व उपक्रमों के 
अधिकारियों की साक्ष्य लेती है और किर अपना प्रतिवेदन पेश करती है । चूँबि' 
समिति को उपक्रमों के छलेखाओ की भी जाँच करनी पडती है, इसलिए यदि परीक्षा- 
धीन उपकमो पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में कुछ लुटियाँ प्िछती हो तो नियस्लक 
तथा महाछेखा परीक्षक वी भी इस सम्बन्ध में साक्ष्य ली जाती है। 


समिति ने, तृतीय छोक-सभा की अवधि में 40 प्रतिवेदन पेश किए थे, 

जिनमें अनेक उपक्रमो (उदाहरणार्थ, 'फ्टिल्ाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इडिया', 

'ररवेला स्टील प्लान्ट, इत्यादि) पर थे व कुछ उपक्नमों सम्बन्धी एक सामास्य, पर 

महत्त्वपूर्ण विषयों (जैसे उपक्रमों वी उपनगरो तथा कारखाने की इमसारतो) इत्यादि 

पर ये। चोथी लोब सभा के अभी तक के वात में समिति मे 2 प्रतिवेदन वेश 
बिए हैं । 
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विशेषाधिकार-समिति (लोक-स भा)--विशेषाधिकार-समिति को स्थापना पहुछी 
बार ) जप्रैल, 950 को हुई थी । तब से मह्‌ सपिति प्रतिवर्ष मई के महीने मे 
नियुक्त की जाती है। 


समिति का कार्य, उसको सौपे गए प्रत्येक प्रश्न की जॉच कर, प्रत्येक मामले 
के तथ्य के अनुसार यह निर्धारित करना होता है कि किसी विश्लेपाधिक्ार का भंग 
हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो वह किस प्रकार का है और किन परिस्थितियों 
में हुआ है, ताकि तत्सम्वन्धी उपयुक्त सिफारिश की जाए। 


समिति के 5 सदस्य होते है। अध्यक्ष सदस्य तियुकत करते समय विभिन्‍न 
राजनैतिक दछो के हको, हितो तथा सछ्या को ध्यान में रखता है। वह 
विभिन्‍न दलो दी सलाह भी लेता है। समिति की आकस्मिक रिकतता-ूत्ति, अध्यक्ष 
दृवारा किसी अन्य व्यक्त के नामनिर्देशन दूवारा की जाती है । समिति का राभाषति 
अध्यक्ष दुवारा समिति के सदस्यों मे से ही नियुक्त क्रिया जाता है। समिति की 
बैठकें गठित करने के लिए गणपूत्ति 5 होती है। समिति थदि चाहे तो व्यवितयों 
को हाजिर या पत्नों अथवा अग्रलेखो को पेश करा सकती है। समिति कसी प्रश्न 
पर विचार करने के वाद उस पर अपनी स्रिफारिशे प्रतिवेदन के रूप गे सभा को पेश 
करती है। साधारणतया प्रतिवेदन सभा दुवारा निश्चित समय के अन्दर पेश किया 
जाता है। यदि सभा ने कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि 
से एक मास के अन्दर पेश किया जाता है, जिस तिथि को विशेषाधिकार का प्रश्न 
सभा ने समिति को सौपा हो। समिति के प्रतिवेदन जारम्मिक भी होते हैं और 
अन्तिम भी। सप्रिति के प्रतिवेदन सभा मे प्रस्ताव दुवारा स्वीइत होते हैं। 
साधारणतया, यदि समिति ने यह सिफारिश की हो कि विश्लेपाधिकार का भग नही 
हुआ है तो उस पर कोई वहस नहीं होती, उदाहरणा्थ, देशपाडे, दशरथ, देव व 
सुन्दरैया आदि के मामलों को देखा जा सकता है। बंदि विशेषाधिकार भग हुआ 
हो और समिति ने ५ सिफारिश की हो कि विशेषाधिकार भग करने वाले द्वारा 
क्षमा माग लेने के|कारण उसके खिलाफ कोई कारंवाई न की जाए तो उन परि- 
स्थितियों में भी प्रतिवेश्न पर कोई बहस नहीं होती । अभी तक समिति ने वेबल 
एक बार विश्वेषाधिकारोभग करनेवाले को दण्ड देने की सिफारिश सभा को वी है 
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चह सिफारिश ब्लिटूज के सम्पादक दवारा सभा के विश्येपाधिकार-भग#% करने के 
प्रसिद्ध मामले मे वी गई थी । 


समिति की सिफारिशों को, सभा फ़िस तरह कार्यानिवित करे, यह बतलाना 
भी समिनि का कत्तंव्य होता है। जब इस तरह की कार्यविधि समिति दृवारा 
बताई जाती है, तब सभा दृवारा उस प्रतिवेदत पर चर्चा कर उसे अन्तिम रूप से 
स्वीकृति दी जाती है । 


जब विश्वेयाधिवार के समान प्रइन, दोनो सदतों के सम्मुख रहते है, तब 
दोनो सदनों की विश्वेष्धिरूर-समितियों दृवारा सयुक्त बैठकें करने की भी प्रथा 
है। इस सम्बन्ध मे, 954 में हुई सयुक्त विश्येपाधिकार समितियों फी बैठकों मे 
निम्न प्षिदुधान्त स्वीकार किए गए थे 
(4) जब कसी सदत में सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी दूवारा अन्य 
सदन के विश्येपाधिकार के भग किए जाने का प्रश्न उठाया जाए 
तो पहली सभा के अध्यक्ष का यह कत्तंव्य होता है कि वह दूसरे 
सदन के अध्यक्ष को इसबी सूचना दे । लेक्नि यदि प्रश्न उठानेवाले 
सदस्य को पूरी तरह सुनकर या अन्य कागजात की जाँच कर अध्यक्ष 
इस नतोजे पर पहुँचता हो कि जिसी विशेषाधिकार का भग नहीं 
हुआ हैं अथवा मामला इतना मामूली है कि उसकी जाँच-पडताल 
करने वी जरूरत नही तो अध्यक्ष ऐसी परिस्यिति मे विशेषाधिकार- 
प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है । 
(2) जब किसी एक सदन से स्वीह्ृत कोई मामला अन्य सदन के अध्यक्ष 
को सूचित किया गया हो ठव अन्य संदत का अध्यक्ष, उस मामले की 
उस्ती तरह जाँच करवाएगा, जिस तरह बह अपने सदन या अपने 





% करजिया दवारा सभा के विश्येपाधिकार-भग पर समिति की रिपोर्ट को, 
सभा ने 9 अगस्त, 96] को स्वोडृति दी थी । समिति ने सिपारिश 
को थी दि थ्री करजिया का अपराध अक्षम्य है, इसलिए उसे ससद वी 
बार के सम्मुख बुलाया जाए सदनुसार श्री करजिया को 29 अगस्त, 
4964 की सदन के न्‍्यायासित्ररण के सामने आना पडा, जहाँ अध्यक्ष 
मे उनकी निमर्भत्मंना की ! 
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सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार-भंग की हालत में करता । 


(3) जाँच करने के बाद अध्यक्ष जिस सदन से मामछा आया हो, उसे 
जॉच की एक रिपोर्ट तथा कार्रवाई की गई तत्सम्बन्धी वी सूचना 
देगा । 


(4) यदि विज्ञेपाधिवार-भग करनेवाले सदस्य अधिबारी अथवा क्मंचारी 
ने माफी माय ली हो तो उस हालत में भी विश्ेषाधिकार-भंग को 
सूचना नहीं दी जाएगी । 


विशेषाधिकार-समिति ने, 7958 में जिस सैद्घान्तिक प्रइत पर विचार क्या 
था वह यह था कि यदि कोई ससद-सदस्य अपराधिव आरोप पर गिरफ्तार हो तो 
उसे सामान्यतया हथकंडियाँ पहनाई जानी चाहिएँ अथवा नहीं। समिति ने अपने 
चौथे प्रतिवेदन भे इस विषय में सिफारिश की कि हथव डियो का उपयोग खासकर 
ससदु-सदस्यों के साथ उसी अवस्था में किया जाए, जबकि बन्दी अत्यधिक उदण्ड 
हो अथ्वा यह आशका हो वि वह हिंसा का प्रयोग करेगा। इसी प्रतिवेदन में 
समिति ने यह भी मत दिया है कि भद्ारा-सुरक्षा अधितियम 2(4) के समान 
नियम हर एक राज्य में छाग्र हो ताकि अध्यक्ष को सददु-सदस्य वी गिरफ्तारी बी 
सूचता भेजी जा सके । 


समिति ने प्रथम छोकसभा के कार्य-काल मे 4 प्रतिवेदन, दिवतीय लोक सभा 
के कार्य-ब्राढ्ल मे 3 तृतीय ठोक्‍-सभा के काल में प्रतिवेदन# पेश किए है। चौथी 
लोक-सभा के काछ में समिति ने अभी तब 3 प्रत्तिवेदन पेश किए है । 


क | इन प्रतिवेदनों के नाम इस प्रकार हैं 
प्रथम लोक-सभा -- 


(7) देझपाडे के मामले पर प्रतिवेदन; 
(2) दक्षरथ के जेल मामले पर प्रतिवेदन, 
(3) सिन्हा के मामले पर प्रतिवेदन; 
(4) सुन्दरंया के मामले पर प्रतिवेदन । 
द्वितीय लोक्-सभा-- 
(।) सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित कागजातो को न्यायालयों में पेश 
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कार्यमतणा-समिति (लोक-सभा) : कार्यमंत्रणा-समिति को स्थापना पहली 
बार 4 जुलाई, 952 को हुई थी। इसकी स्थापना बडी दिलचस्प है। समिति के 
गठित होने तक, अध्यक्ष को हमेशा यह चिन्ता रहती थी कि वह वित्तीय विधेयकों 
को छोडकर, अन्य विधेयको के वीघ दिस तरह उन्‍बी अपेक्षाइल महत्ता निर्धारित 
करें, बयोवि समयाभाव के वारण सारे विधेयकों पर तो कभी भी सभा द्वारा 
विचार वियाज़ा सक्‍ता था। थत्त अध्यक्ष ने, 28 मार्च, 95[ को प्रधानमली 





करने की प्रक्रिया; 


(2) स्वचालित वोट मश्ञीव के स्थापना से सम्बन्धित कागजातों को 
निर्वाचन-अधिक रण मे भेजने का प्रश्न) 


(3) वम्बई विधानसभा के सचिव का निवेदन कि श्री एड० बो० बालवी 
सराद-सदस्य को वम्बई विधानसभा की विशेषाधिकार-समिति के 
सुझाव पेश करने की आज्ञा दी जाएं, 


(4) वे (5) ससद्‌ सदस्यो को हथवडी पहनाने का प्रश्न; 
(6) ससद-सदस्यो दवारा, ऐसे सदन के सामने, जिसका वह सदस्य न हो, 
साद्ष्य देने फी विधि, 
(7) “ज्वाइस्ट वमेटी ऑन मर्चेग्द निषिग गिछ” की रिपोर्ट पर हिन्दुस्तान 
स्टैंडडं दुवारा आरोप, 
(8) बेरल के मुख्यमन्त्री द्वारा वेन्द्रीय शहमनली को भेजा गया तार; 
(9) ओए० पी० मथाई दूवारा प्रकाशित पत्र; 
(29) एक समदू-सदस्य के जाली हस्ताक्षर, 
() घीरेन भौमिक दुवारा छोव-सभा के अध्यक्ष तथा सभा पर आरोप; 
(72) हिलदूज में आचाये हृपलानी प्र आरोप । 
(3) ब्लिदूज वे सम्पादक दवारा विद्येपाधिकार-भग॑ किए जाने पर 
बायेवाही; 
2. ततीय लोक-सभा के प्रारम्भ से इन प्रतिवेदनो को वेवल क्रम सम्या दी 
जाती है और उन्‍्ह विशेषाधिकार दे श्रश्त के अनुमार नाम नहीं दिया 
जाता । 
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के सामने अमरीका की समिति-प्रथा के आधार पर एक प्रस्ताव रखा कि एक समिति 
नियुक्त वी जाए, जो इन विधेयको के अपेक्षाकृत महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, 
तदनुसार सभा के समय के बटवारे की सलाह दे । प्रधानमत्नी इस सुझाव से सहमत 
हुए तथा नियम-्समिति दुवारा इस सुझाव पर विचार किए जाने के बाद इस समिति 
की स्थापना हुई । 


प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न 

कत्तेंब्य हैं . -- 

(।) ऐसे सरकारी विधेयको के प्रक्रम या प्रकमो तथा अन्य सरकारी कार्यों 
पर चर्चा करने के छिए समय के बटव!रे की सिफारिश करना, जिन्हें 
अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से समिति को सोौपे जाने का 
भादेद दे । 

(2) प्रस्तावित समय-सूची में यह दर्शाना कि विधेयक के विभिन्‍न प्रक्रम 
तथा अन्य सरकारी कार्य किस-किस समय पूरे होगे । 


(3) ऐसे अन्य इृत्य, जो समय-समय पर अध्यक्ष दवारा सौपे गए हो। 


ऐसे विधेयक, जो सभा में पेश न किए ग्रए हो अथवा जो सभा के सम्घु् 
बकाया नही है, साधारणतया समिति के सामने समय-निर्देश के लिए नही भेजे जाते । 
यदि सभा मे पेश होने के पहले इन विधेयको की प्रतियाँ, समिति के सदस्यों के बीच 
वितरित की जा चुकी हो तो उनके छिए समय-निर्देशन करना समिति वा कत्तंव्य 
होता है। कभी-कभी समिति स्वय भी सरकार को कार्य-मत्रणा देती है, जैसे प्रथम 
लोक-सभा के दसवें अधिवेशन मे, “टैक्सेघन इन्कवायरी कमेटी रिपोर्ट”, “प्रेस कमीशन 
रिपोर्ट” आदि के लिए समय निधारंण के बारे मे समिति ने अपनी राय दो थी। 
यदि विधेयको के विषय परस्पर अनुकूल हो, तो एक से अधिक विधेयकों पर सामूहिक 
रूप से विचार किए जाने के लिए समय के नियतन हेतु कार्य-मत्रणा-समिति अपनी 
सिफारिश करती है । यदि किसी सत्र मे, सारी कायेवाही पूर्ण होने की सभावना न 
हो तो सम्रिति उसके अगले सल्र मे का्यंवाही जारी रखने के बारे मे भी सलाह ऊँती 
है। यदि समय कम हो तो सत्र की अवधि बढाने अथवा प्रतिदिन अधिक देर तक 
सभा की बैठक कराने की सलाह देना भी समिति के द्त्यो मे शामिल है। छोक- 
सभा वी कार्य-मत्रणा-समिति ने केवल विभिन्न विधेयकों के लिए ही समय-वितरण 
के सुझाव नही दिए है, वरन्‌ एक ही विधेयक वी विभिन्‍न अवस्थाओं के लिए भी 
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समय नियतन क्रिया है। दैसते तो समिति स्वय कार्यक्रम पर विचार करती है, पर 
ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि समिति ने इस प्रयोजन के छिए उपसमिति नियुक्त वी 
है। कार्य-मत्रणा समिति का कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया गया 
है। 955 मे, प्रथम लोक-सभा के ग्यारहवें अधिवेशन में का्य-मत्रणा-सम्रिति को 
एक उपसमिति को, अनुप्रक अनुदानों के पुस्तकों मे अनुदानो का किस विस्तार से 
उल्ठेख किया जाना चाहिए इस बाते पर विचार करने का काम सौंपा गया था + 
समिति का घह प्रतिवेदन वित्त मत्राछय को उचित कारंबाई के लिए सौपा गया था । 


अध्यक्ष दूवारा हर लछोक-सभा के आरम्भ में अथवा समय-समय पर समिति 
नाम-निर्दे शित की जाती है। इसके 5 सदस्य होते हैं, जिसमे अध्यक्ष भी शामिल 
होता है, जो समिति का सभापति होता है । उपाध्यक्ष भी साधारणतया इस समित्ति 
का सदस्य होता है। समिति की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होने 
चाहिएँ। रामिति की बैठक प्रायः प्रत्येक सत्न के आरम्भ में बुलाई जाती है, किस्तु 
यदि आवश्यक हो तो सप्रिति की बैठक अन्य समय में भी हो सकती हैं। अध्यक्ष बी 
अनुपम्थिति मे उपाध्यक्ष सभापति का स्थान ग्रहण करता है। प्रथा के अनुमार 
समिति प्रतिवर्ष एक स्थायी उपसमिति नियुक्त वरती है, जिसका वाम सदन में 
अनियत दिनवाल भ्रस्ताव वी ग्राह य यूचनाओ को विवाद के लिए चुनना होता है । 


चूँकि समिति का उद्देश्य अधिव्रेशन में उपलब्ध समय का सर्वोचित उपयोग 
सुझाना होता है तदर्थ समिति के सदस्य सभा के सभी दलों में से लिए जाते हैं, ताकि 
समय विभाजन करते समय उन सभी दलो के मतो को ध्यान में रखा जा सके । 
इसके सिवा विभिन्त मतों के सदस्य भी समिति वी बेठको के लिए बुछाए जाते हैं 
जिसमे कि समिति की सिफारिश सभी को मान्य हो सकें। उभी-वर्भी मत्वियो को 
भी समिति की बैठकों में बुलाया जाता है, जैसा कि 'सभाषति शुल्क विधेयक! के 
समय हुआ था । 


समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधेयक्ञों के बारे में अपना 
कार्यक्रम अध्यक्ष वो सूचित करे, पर प्रथा यह है कि कार्यक्रम प्रतिवेदन के रुप मे 
उपाध्यक्ष दुवारा सभा को सौंपा जाता है। समदीय मामलो के मत्री दुवारा प्रतिवेदन 
के स्वीकृति प्रस्ताव को पारित कराए जाने पर, वह कार्यक्रम सभा पर छागू हजा 
माना जाता है! इसका एक अपाद है और वह है सदन के नेता (अर्थात्‌ प्रधान 
मत्री) का आग्रह ऐसी अवस्या मे मेता को, अध्यक्ष से अपने मत के लिए निवेदन 
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करना पडता है और फिर अध्यक्ष सभा के मत को ध्यान मे रखते हुए अपवाद की 
आवश्यकता स्वीकार करते हैं । 


सप्तिति ने, प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल मे 48 दिवतीय छोक-सभा के 
काल में 69 तृतीय छोक-सभा के काछ मे 50 और चौथी छोक-सभा के अभी तक 
के काल मे 7 प्रतिवेदन पेश विए है। समिति ने ससदीय कार्यक्रम के बारे मे, जो 
सामान्य नियम बनाएं हैं, वे मुय्यत इस प्रकार है : 


(।) यदि यह पहले ही से नियत कर लिया गया हो कि सत्र किस दिन 
समाप्त होगा तो सरकार को अपना विधान-कार्य इस तरह निश्चित 
करना चाहिए कि वह सत्र की अवधि में ही समाप्त किया जा सके । 
कार्य कम को आरम्भ मे अधिक विराट रूप देना और बाद में समय 
के अभाव मे अध्यादेश बगैरा छागू करना प्रमिति वी दृष्टि में उपयुक्त 
नही । 

(2) अनियत दिनवाले प्रस्ताव पर विवाद इस तरह सचालित किया जाना 
चाहिए कि कोई एक सदस्य एक अधिवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव 
न पेण कर सके । 


सदस्पो की अनुपस्थिति सम्बन्धी सप्षेिति (लोक-प्रभा)--इस समिति की 
स्थापना पहली बार 954 मे हुई थी । प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों 
के अन्तगंत समिति के निम्न कृत्य हे 
(।) (अ) सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिए सदस्यों 
के सारे आवेदन-पत्नो पर विचार करना ॥ 

(व) ऐसे प्रत्येक्ष मामले की जाँच करना, जिसमे कोई सदस्य अनुज्ञा 
के बिना सभा की बैठक से साठ दिन या अधिक कालावधि तक 
अनुपस्थित रहा हो और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन करना कि अनुप- 
स्थिति माफ की जानी चाहिए या नहीं अथवा यह सिफारिश 
करना की परिस्थितियो को देखते हुए यह उचित है कि सभा सदस्य 
का स्थान रिक्त धोषित करना चाहिए ! 


(2) सदन में सदस्यो की उपस्थिति के सम्वम्ध में ऐसे अन्य बार्य करना, 
जो सभा ने समिति को सौंपे हो । 
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जब कश्नी कोई सदस्य सदन की दैठकों से लगातार साठ दिन से अधिक 
अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सब प्रथम उसे एक पत्र भेजा जाता है ताकि 
वह अपनी अनुपस्थिति का कारण बता सके । उत्तर आने पर समिति उस पर विचार 
करती है। अनुपस्थिति मान्य की जाए या नही, इस पर समिति विचार प्रकट करती 
है। ये विचार सभा को प्रतिवेदन के रूप मे पेश किए जाते हैं। समिति ने अनु- 
पस्थिति स्वीकार कर छी हो, वहाँ समिति को प्रतिवेदन पेश होने के बाद अध्यक्ष 
निम्न शब्दों में सभा की अनुसति की याचना करते है 


'सभा की थंठको से सदस्यो की अनुपरिथति सम्बन्धी समिति ने अपने प्रति- 
वेदन में प्रिफारिश की है कि श्री ता को प्रतिवेदन मे अनुपस्थिति की अनुमति 
प्रदान की जाए या अनुपस्थिति माफ की जाए ।/' यदि समिति ने अनुपस्थिति स्वीकार 
न वी हो, तो सभा मे प्रस्ताव रखना पडता है ताकि सदस्य को अपना स्थान रिक्त 
बरने का आदेश दिया जा सके | प्रक्रिया-नियमों मे यह भी कहा गया है कि यदि 
कोई सदस्य, जिसे इन नियमों के अन्तर्गत उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो 
सभा के सल्न में उपस्थित हो जाएं तो उसकी पुन उपस्थिति की तिथि से छुट्टी 
का असमाप्त भाग व्यपगत माना जाएगा । 


समिति के 5 सदस्य होते हैं। समिति का सभापति अध्यक्ष दुवारा समिति 
के सदस्यों में से नियुवत्त किया जाता है। समिति वी बँठक के छिए कम से कम 5 
सदस्य उपस्थित होने चाहिए। समिति की बैठक एसे दिन ओर ऐसे समय होती 
है जो समिति का सभापति निश्चित करे। समिति का प्रतिवेदन सभापति दुवारा 
था उसकी अनुपस्यिति मे समिति के किसी अन्य सदस्य दुवारा सभा वो पेश क्या 
जाता है। 
सभा से अनुपस्थिति सम्बन्धी आवेदनों पर दिचार करने वे लिए समिति ने 
निम्न सिद्धान्त निर्धारित विए हैं 
(।) अनुपस्थिति के प्रत्येक आवेदन पर उसमे दिए गए कारणों को ध्यान 
प्रे रपते हुए विचार किया जाएगा । 
(2) अनुपस्थिति के श्रत्येश आवेशत में किन शिवयेक्ति दिन तक की 
अनुपस्थिति रहेगी, इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए व उसके 
कारण भी दिए जाने चाहिए । 
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(3) भनुपस्थिति की माग पहले साठ दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं 
की जानी चाहिए । 


समिति ने अपने कार्य-काछ मे प्रस्तुत प्रतिवेदद (प्रथम लोक-सभा) में एक 
और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है और वह यह है : 


“सभा के प्रति प्रत्यक सदस्य का कत्तंब्य सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए समिति 
का यह विचार है कि सदस्यों को तभी सदन से अनुपस्थित रहना चाहिए 
जब यह बिल्कुल अनिवायं हो और इसके लिए यथेष्ट कारण हो। यह 
आवश्यक है कि इस मामले परे अन्य मामछों बी तरह ही स्वस्थ प्रथाएँ 
स्थापित की जायें। इसलिए समिति का विचार है कि अनुपस्थिति की 
अनुमति भविष्य में तब तक न दी जाए, जब तक कि अनुपस्थिति वे यथेप्ट 
कारण न हो +” 


समिति ने अभी तक 67 प्रतिवेदन पेश किए है, जिनमे 20 प्रथम लोक-सभा 
की अवधि में, 20 दिवतीय लोक-सभा की अवधि में, 9 तृतीय लोक-सभा के 
कार्य-काछ में और दो अभी तक की अवधि में चौथे छोक-सभा मे प्रस्तुत किए 
गए है । 

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी सर्मित (लोइ-संभा)--अधीनस्थ विधान सम्बन्धी 
समिति की स्थापना | दिसम्बर, 953 में हुई थी | इसका इतिहारा बडा मनोरजक 
है। । क्षप्रेठ, 4950 को डाक्टर अम्बेडकर (तत्कालीन स्यायमत्री) ने कुछ कानूनो 
को खण्ड 'सी” के राज्यों में छाग्र किए जाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर भाषण 
देते हुए बहा था 

“सम्भव है कि मे आगे सदत को यह सुझाव दूं कि जैसा कि “हाउस ऑफ 

कॉमन्स में सभी हाल में हुआ है, छोक-सभा वी एक स्थायी समिति नियुक्त 

करे, जो अधीनस्थ विधान की परीक्षा बरे ओर ससद को यह सूचित करे 

कि अधीनस्थ विधान ने ससद्‌ के मूल इरादों का अतिक्रमण किया है या 

उसने मूल सिद्धान्तो मे कोई ग्रड़गड पंदा की है या नही । इस मामछे 

पर हमे स्वतन्ल रूप से विचार करना चाहिए /” 


इस कथन पर अध्यक्ष महोदय मे 24 जून, 950 को डावटर अम्बेडकर को 
एक पत्र लिखा, जिसके साथ उक्त विषय पर एक ज्ञापन भी था । इस पत्न-व्यवहार 
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के फलस्वरूप और नियम-समिति दुवारा विचार किए जाने के बाद इस समिति की 
नियुक्ति हुई थी । 


समिति का उद्देशपध यह देखना होता है कि विनियम, नियम, उपनियम, 
उपविधि आदि बनाने की शक्रितयों वा प्रयोग, सविधान दुवारा ससद को प्रदत्त या 
समद दृवारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत उचित रूप में किया गया है या 
नहीं । यह आवश्यक नहीं है कि समिति केवल ऐसे ही विनियम, उपनियम आदि कौ 
जाँच करे, जो सभा-पटल पर रखे जा चुके हो। अगस्त, 955 तक स्थिति ऐसी 
ही थी। पर अध्यक्ष के आदेशानुसार तब से सभिति को धत्येव्र उपनियम, अधि- 
वियम आदि की जाँच का अधिकार है। समिति वो, ऐसे विधेयकों वी जाँच करने 
वा भी अधिकार है, जो सरकार को आदेण जारी बरने का अधिकार प्रदान करते 
हैं । इसी प्रकार अधिवार प्रदान करनेवाले कसी भी अधिनियम के सशोघन-विधेयवः 
पर भी विचार करने का समिति को अधिकार होता हैं। इन विधेयक की जाँच वा 
अधिकार देने का यह उद्देश्य है कि समिति यह भली प्रकार देख सके कि उन अधि- 
नियमों से, सभा-पेटछ पर अधीनस्थ आदेश के रखने की उवित व्यवस्था वी गई है 
या नही । समिति के छिए यह आवश्यक नही वि वह केवल अधीनस्थ नियमों की 
ही जाँच करे । जैसा कि समिति ने प्रथम छोक-सभा के अपने दिवतीय व तृतीय 
प्रतिवेदनो में स्थापित किया है यह मूल अधिनियम के अतर्गत नियम बनाने पर भी 
अपना मत प्रकट कर सकती है । 


आरम्भ भें समिति की सदस्यता बुछ 0 थी, पर 054 से सदस्य-सध्या 
5 कर दी गई है। मद्बी, समिति के रूदस्य नहीं होते । समिति की अवधि एक 
ब्ष की होती है । 


समिति की प्रक्रिया इस प्रकार है. सवियान दुवारा प्रत्यायोजित प्रत्यक 
विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सदन के पटल पर रखे जाते है । इन्हें 
क्रम सब्या दी जाती है व राजपत्र में प्रकाशित क्या जाता है बुछ ऐसे भी नियम 
आदि होते हैं, जिन्हे सदन के पटल पर रखने वी आवश्यवता नहीं होती, पर ऐसे 
नियम आदि को भी राजपक्न से प्रकाश्चित किया जाता है। इन सारे तियमो, उप 
नियमो (जिन्हे आदेश भी वहते है) आदि पर छोव-सभा-सचिवाल्य दुवारा पहले जाँच 
को जाती है, ताकि उनमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह 
आप्त हो जाए । इसके बाद समिति उनकी जाँच करती है। 
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जाँच मे निम्न बातें देखी जाती हैं : 


(3) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5 


स्व 


(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


उपनियम, आदेश आदि, संविधान अथवा उस नियम के सामान्य 
उद्देश्यों के अनुकूल हैया नहीं । जिसके अनुत्तार वह बनाया 
गया है। 

उनमें ऐसा विषय अन्तविध्ट है या नही, जिसे अधिक समुचित्त ढंग से 
निपटाने के लिए समिति की राय में सतद का नियम होना चाहिए | 
उसमे कोई करारोपण अन्तनिहित है या नही । 

उम्ममे न्यायालयों के क्षेत्राधिकार मे प्रत्यक्ष गा परोक्ष रूप से स्कावंट 
होती है या नही । 

बहू उते उपबन्धो में से किसी को भूतरक्षी प्रभाव देता है या नहीं, 
जिनके सम्बन्ध मे संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से कोई शक्ति 
या अधिकार प्रदान नही करते । 

उसमें भारत की सचित निधि या लोक-राजस्व में से व्यय अस्तग्रस्त 
है या नही । 

उसमे सत्रिधांव या उस अधिनियम दृवारा प्रदत्त शर्वितयों को 
असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया भ्रतीत होता है या 
नहीं, मिसके अनुसार वह बनाया गया है । 

उसके प्रकाशन में या ससद के समक्ष रखे जाने मे अनुचित विलम्ब 
हुआ प्रतीत होता है या नही ! 

किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी व्याप्या वी 
आवश्यकता है या नही । 


समिति अपने विचार प्रतिवेदन के हृप में पेश करती है । यदि समिति की 
राय हो कि कोई ग्रादेश पूर्णते या अशतः रदृद कर देना चाहिए या उसमें कोई 
संशोधन करना चाहिए तो इस प्रकार की सिफारिश प्रतिवेदन में शामिल कर छी 
जाती है। इसी प्रकार यदि समिति वी राय मे आदेशो से सम्बन्धित कोई अन्य 
प्रक्रियाएं सभा को सूचित करते योग्य हो तो वे भी प्रतिवेदन मे शामिल वर ली 
जाती हैं। समिति ने, अभी तक 25 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमे 6 प्रथम लोक- 
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सभा के कार्य काछ मे 3 दिवतीव लोक-समा के काल मे और 6 तृतीय छोक-सभा 
के काल में पेश हुए थे । 

समिति ने मुख्यत (3) दिद्लाओं मे कार्य किया है 

() अधीनस्थ विधान के वारे में समान स्वरूप छाना खासकर इन 


अधीनस्थ विधानों के सभा-पटल पर रपने व सभा दूवारा उनमे 
सशोधन करने के अधिकार के बारे में 4 


(2) अधीनस्थ नियमों वा उचित प्रकाशन व उनकी भाषा में सुधार । 


(3) इस दृष्टि से नियमों की जाँच करना कि ये सविधान, मूल अधि- 
नियमों तथा नैसगरिक न्याय के सिदुधान्तों के अनुरुप है या नहीं । 
समिति की जाँच सभी अधीनस्थ नियमो पर लागू होती है, भले ही 
वे नियम सभा-पटल पर रखें यए हो या नही । 


समिति की अभी तक की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं: 


(]) वैधानिक अधिकार देनेवाले विधेयकों के साथ हमेशा एक ज्ञापन होना 
चाहिए, जो विधेयक के बारे मे विस्तारपूवंक जानकारी देता हो ! 
इस सम्बन्ध से समिति ने अपनी पहली रियोर्ट में कहा है : 


अ॒ विधेयको के साथ दिए ग्रए ज्ञापनो में, अधीनस्थ अधिकारियों 
को क्या शक्तितयाँ दी गई हैं, इसका स्पघ्ट विवरण दिया जाना 
चाहिए। इसी तरह ज्ञापन में यह उल्लेख होना चाहिए कि 
किन-क्नि बातो पर अधीनस्व विघान को आवश्यकता है । इसमे 
अधीनस्थ अधिकारियों के अधिकारों का भी उल्लेख होना 
चाहिए। 

व सभा के सम्मुख उन गभी अवशिष्ट विधेयकों के बारे में सरवार 
को एक ज्ञापन देना चादिएू, जिनमें नियम-निर्माण के अधिकारों 
का प्रस्ताव हो । 

(2) ढैंश्तिक अधिकारों को अधीनस्थ वरनेवाले स्रभी अधिनियमों मे 
समानता होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में सविति ने कहा है : 
अ भविष्य मे अधीनस्थ नियम बनाने का अधिकार देनेवालें अधि- 


]00 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(5) 


(9) 
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नियमों में यह स्पष्ट रूप से विहित किया जाना चाहिए वि 
अधीनस्थ विधान सभा-पटल पर रखा जाएगा। 


ये सारे अधघीनस्ण नियत सभा-पटल पर प्रकाशित होने के पूर्व 30 
दिन के लिए रखे जाने चाहिए । 
भविष्य में अधिनियमों में यह भी बताया जाना चाहिए कि 
अधीवस्थ विधान में, जो सभा-पटछ पर रखा जाएगा, क्षभा बोई 
सशोधन सुझा सकती है या नही । 


अधीनस्थ विधान यथाशीघ्र सभा के पटल पर रखे जाने चाहिए । 


थदि अधीनस्थ विधान को राभा-पटल पर रफने भे विलम्ब होता हो 
तो मत्नी महोदय को चाहिए कि वे सभा को विलम्ब मा वारण 
बताएँ और यह भी बताएँ कि जिन अधिनियर्मों के अन्तर्गत वह 
अधीनस्थ विद्यान रखा जानेवाला है, उसका प्रयोजन क्या है। 


भले ही सभा ने सरकार को अधीनस्थ विधान बनाने का अधिकार 
दे दिया हो, पर वह॒विधान यदि बंवित्तीय अथवा आधिक विषय से 
सम्बन्ध रखता हो तो तभी लागू होगा, जब उसे सभा स्वीकार कर 
के समिति के मत मे यह प्रक्रिया सरल होते हुए भी सरकार को 
अधीनस्थ विधान बनाने से वचित नही करती और सभा की शवित मे 
भी कोई न्यूनता नहीं लाती ) 

आदेशो को, उनके राजपत्न में प्रकाशित होने से 7 दिन के अन्दर, 
सभापटल पर रखा जाना चाहिए। 


अधिनियमो के अन्तर्गत बनाए गए नियमों व आदेशों को समस्त 
देश में प्रचारित करना आवश्यक है। 


सभापटलछ पर किसी अधीनस्थ नियम का विहित दिनो के लिए रखना, 
उसवो स्वीकृति के लिए पर्याप्त नही होता थदि सभा की स्वीएसि 
छेनी हो तो उस उद्ददेश्य का एक प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। 


विधेयक के प्रारित होते ही यथा सम्भव अधीदत््थ नियम बनाए जाने 
चाहिए, पर यदि यह न हो सके तो कम से कम 6 महीने के अरदर 
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ऐसे तिथ्रम, उपनियम इत्यादि अवश्य बन जाने चाहिएँ। 


([0) जिन आदेशों को सभापट्छ पर रखा जाना हो, वे सरकारी पत्र मे 
में छपने के 5 दिन के अन्दर पटल पर रखे जाएँ ॥ यदि उस समय 
सभा का सल न हो रहा हो तो ऐसे आदेश अगले सत्र के शुरू में ही 
रखे जाने चाहिएँ । 

(!) यदि कोई उत्पादन-शुल्फ छगाए जाने का प्रस्ताव, सभा के सम्मुख हो 
तो जब तक उसे सभा की स्वीकृति न मिल जाए, तव तक घुल्क वही 
लगाया चाहिए । 


(।2) विधिक सस्थाओं में ससद-सदस्यो की नियुक्ति सरकार दवारा नहीं 
बी जानी चाहिए, वरन्‌ ऐसी नियुवित सभा के चुनाव दुवारा होनी 
चाहिए । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि समिति या कार्य महत्त्वपूर्ण है । दिन-प्रतिदिन बढते 

हुए विधान-बाय॑ मे, सरकार को अधिकाधिक विधान बनाने वा अधिकार दिया जाना 
स्प्राभाविक है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अधीनस्थ विधान-निर्माण के रूप में वे 
सभा वी सत्ता को ही कुठित करने का प्रयास करे । स्वतत्नता के पूर्व, जो अधिनियम 
बनाएं जाते थे, उनमे विरले ही ऐसी व्यवस्था होती कि अधीनस्थ विधान सभा- 
पटर पर रखा जाए। 

सरकारी आइवासत्र सम्बन्धी समिति (लोक-सप्ता) +-- इस समिति की 

स्थापना अध्यक्ष दूवारा | दिसम्बर, 953 को की गई७ थी। प्रक्रिया वायं- 
सचाठन सम्बन्धी नियमों के अनुसार समिति के निम्न कृत्य हैं -- 

(2) मतियों दृदारा समय-समय पर सभा से दिए गए आश्वासनों, प्रति 

ज्ञाओं, वचनो आदि वी छानवीन करता । 


(2) निम्न वालों पर प्रतिवेदन करना १-० 
(क) आश्वासनो प्रतिन्ञाओं, दचनों आदि बा कहाँ तक परिपालन किया 
गया है । 


& इस प्रकार वी समिति विश्व वी अन्य ससदो में नही पाई जानो, इसी" 
लिए इसे 'छोक-सभा का आविष्कार! बहा गया है । 
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[खि) परिपालन उर प्रयोजन के छिए आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर 
हुआ है या नही । 

इस समिति के निर्माण के पूर्व यह कार्य 30 ससदीय कार्य-विभाग दूवारा 
क्या जाता था, जो स्वय शासकीय सरकार का एक भाग था, पर इस समिति के 
निर्माण के साथ-साथ अब आश्वासनो की पूर्ति पर छोक-सभा का नियन्त्रण हो 
गया है । 

(() किसी मत्री दबाया दिया गया वक्तव्य आश्वासन माना जाए या नहीं ) 

(2) कोई आश्वासन पूर्ण रूप से पारिपालित हुआ है या नही, तथा 

(3) परिपालन उचित समय में हुआ है या नही । 


समिति की कार्ये-विधि इस प्रकार है समिति ने मल्नियों दूवारा दिए गए 
आश्वासनों के वुछ मानक प्रपतो वी सूची तेयार की है । ये प्रपत्त समिति की मदद 
के छिए होते हैं । जब कभी सभा में आश्वासन दिए जाते है, तो सतदीय मामलो वा 
विभाग, इन आश्वासनों की विभिन्‍न प्रपत्रों के अनुसार वर्गीकरण करता हैं। बाद 
में ससदीय सामलछों का विभाग इन भ्रपत्रों को, जिन पर सरकार दुवारा की गई 
आश्वासन-पूत्ति भी उल्लिखित होती है, सभापटल पर रखता है । जहाँ भारवासन- 
पूर्ति हो गई हो, वहाँ जाँच की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर जहाँ आश्वासन 
क्रियान्वित न हुआ हो, वहाँ सम्रिति दृवारा उन पर विचार किया जाता है। विचार 
करने के बाद समिति सभा को प्रतिवेदन पेश करती है । 


पहले समिति के 6 सदस्य हुआ करते थे, पर 954 से अब इसमे 25 सदस्य 
होते है । सदस्य अध्यक्ष दूवारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। मत्री इस समिति 
का सदस्य नहीं हो सकता यदि कोई सदस्य नियुक्ति के बाद मत्नी बन जाता हो तो 
उसे सदस्यता से वचित होना पड़ता है। प्रचालित प्रया के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों 
वी नियुक्ति करने के पूर्व विभिग्त दलो के प्रतिनिधियों से सछाह छेता है। समिति 
का सभापति अध्यक्ष द्वारा सदस्यो में से नियुवत्त किया जाता है । समिति दी बैठव 
गठित करने के लिए ग्रणपूरत्ति 5 होती है। प्रथम छोक-सभा के काल भे समिति का 
3 बार गठन क्या गया था, पर अन्न यह नियम है कि समिति एक वर्ष से अधिक 
समय के लिए नहीं नियुक्त होती । 


समिति ने सबसे पहला काम यह क्या कि मल्लियों दुवारा विभिन्‍न प्रकार 
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के आस्वासनो को एक सूची तैयार वी, ताकि यह जाना जा सके कि कौन-सा 
आइवासन है और कौन-मी बात केवछ इच्छा । यह सूची बाद में दुढ़॒रा गई और 
सप्तिति के पहले प्रतिवेदन में झामिल कर लो गई। समिति ने इसके अतिरिक्त 
प्रथम लोक-सभा के कार्य-काल मे 3 अन्य प्रतिवेदन पेश किए ये। दिवतीय लोक- 
सभा के काल मे समिति ने दो प्रतिवेदन पेश्च किए, तृतीय लोक-सभा के बाल मे 
ओर चौथी लोक-सभा के काल में अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश विए हैं। आश्वासनो 
की भ्या की दृष्टि से, समिति ने प्रथम लोक-सभा के कार्य-कालमे 4,93[ 
आश्वासन वे दिवसीय लोक-सभा के कार्य-क्ाल में 4378 आइवासनों की जाँच 
कीथी। 
अभी तक समिति वी सुद्य सिफारिश इस प्रकार है -- 


(!) आश्वासनों को दो महीनों की अवधि में कार्यानवित करना चाहिए। 
यदि मत्नालय के लिए यह सम्मव न हो तो उसे चाहिए कि बह 
समिति के सामने अपनी वरठिनाइयाँ रखे, तावि समिति यह तय कर 
सकते कि कहाँ तक वटिनाइयाँ मत्ालय के लिए दुस्मह हैं । 

(2) आइवासनों को कार्यास्वित करने के सम्बन्ध में सामान्य उत्तर नहीं 
दिया जामा चाहिए । उत्तर स्पप्ट और सर्व-दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए । 

(3) सरकार का बार्य केवल उचित अधिकारियों को आश्वाप्तन सम्बन्धी 
आदेझ्य देकर ही खत्म नहीं होवा । उन्हे चाहिए कि बहू उसकी अनुवर्ती 
कायंवाही भी करे । 

(4) जब किसी आइवासन को कार्यान्वित नहीं जिया जा भक्रे तो उस 

सम्बन्ध में अनुभूत कदिनाइयो का उल्ठस किया जाना चाहिए। 


गर-सरकारो सदस्यों के विधेयकों तया सदल्पो सम्बन्धी समिति (लोक-समा) *“-- 


इस समिति की स्थापना अध्यक्ष दुवारा | दिसम्दर, 953 को की गई 

थी । नियमों वे अनुसार इसके निम्त उद्देश्य हैं -- 

()) कायं-सूची में विधेयक को शामिल करने बी अनुमति के प्रस्ताव को 
सम्मिलित करने के पूई, प्रत्येक ऐसे विधेदक की जाँच करना, जिमबे 
दुवारा संविधान मे सशोधन अभीष्ट हो सौर जिसकी मूचना गैर- 
सरवारी सदस्य दुवारा दी गई हो । 
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(2) वैर-सरकारी सदस्यो के सब विधेयको के सूची मे शामिल किए जाने 


(3) 


(4) 


(5) 


(5) 


के बाद, सभा दुवारा विचार किए जाने से पूर्व उनकी जाँच वरना 
और उन्हे उनकी आवश्यक्ता तथा महत्त्व के अनुसार दो वर्गी अर्थात्‌ 
'क! और “ख' भें वगित करना । 


यह सिफारिश करना कि गैर-धरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक 
के प्रक्रम या प्रक़मो पर चर्चा के लिए कितना समय निर्धारित किया 
जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई समय-सूची में यह भी 
दर्शाना कि दिन मे किस-बिस समय पर विधेयक के विभिन्‍न प्रक़म 
पूरे होंगे । 

गेर-सरकारी सदस्यो के ऐसे प्रत्येक विधेयक की जाँच करना, जिसका 
सभा में इस आधार पर विरोध क्या जाए कि विधेयक दवारा ऐसे 
विधान का मृल्पात होता है, जो सभा की विधायिती शबित से परे 
है, किन्तु अध्यक्ष ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझता है । 


गैर-सरकारी सदस्यों के सकलपों और सहायक विवयो की चर्चा के 
लिए समय सीमा की सिफारिश करना । तथा 

गैर-सरकारी विधेयक तथा सकल्‍पो के विषय में ऐसे ओर कार्य करना, 
जो अध्यक्ष दृवारा आदिप्ट हो । 


विधेयक का वर्गीकरण बरने से साधारणतया उसके महत्त्व और आवश्यकता 
को ध्यान मे रखना पडता है। थह उल्लेखनीय है कि जो विधेयक कम आवश्यक 
होते हैं, उन्हें खा वर्ग दिया जाता है। वर्गीकरण मे यदि आवश्यकता पडे तो 
फेर-बदल भी किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों पर समिति पुन विचार कर 


सकती है | 


विधेयको के वर्गीविरण के समय, विधेयव छूने वाले गेर-सरकारी सदस्य तथा 
सम्बन्धित मत्रालयो के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है। समिति गैंर-सरकारी 
विधेयको पर विचार बरने के लिए समय भी निर्धारित करती है। अध्यक्ष दुवारा 
विशेष रुप से आादिप्द बिछ पर विचार करने के नाते समिति ने प्रवम लोज-सभा 
की अवधि में डाक्टर एन० दबी० यरे के दि कन्‍्टेम्प्ट यॉफ पालियामेन्ट बिल पर 
विचार किया था । 


भारतीय संसदीय समितियां 805 


953 में- समिति की स्थापना वे रामय 0 सदस्य ये, पर ॥954 से 
समिति के 5 सदस्य है। समिति अध्यक्ष दृदारा नामनिर्देशित की जाती है और 
एक बार नियुक्त होने पर उसकी अवधि एक वर्ष तब होती है। इत्यों के महत्त्व 
को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष को इस समिति में शामिक्त क्या जाता है। वही 
इसके सभाषति बनाए जाते हैं। अध्यक्ष को अधितर होता है कि बह ऐसे सदस्य को 
समिति से हटा दे, जो ध्षमिति के सभापत्ति की अनुज्ञा के बिना उत्तफी दो या अधिक 
बेठको से लगातार अनुपस्थित रहा हो। समिति की बैठक के लिए कम-सै-कम 
$ संदस्य उपस्थित होना आवशच्यक होता है । 


समिति को व्यक्तियों को हाजिर कराने या पत्नो अथवा अभिलंखो (रिकाइस) 
को पेश कराने की शविति होती है । यदि प्रश्न उठे कि किसी व्यक्ति की साध्य या 
किसी दस्तावेज का पेश क्या जाना समिति के प्रयोजनो के छिए सगत है या नही, 
सो वह प्रश्न अध्यक्ष की सलाह वे लिए भेजा जाता है और उप्तका निर्णय अन्तिम 
होता है । 


समिति दुवारा अपने प्रतिवेदन के सभा में पेश किए जाने के बाद यह प्रस्ताव 
पेश क्या जाता है कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करे। सभा अ्रतिवेदत को 
सशोधनों के साथ भी स्वीकार कर सकती है। वह प्रस्ताव हमेशा गेर-सरकारी 
विधेयकों वाले दिन वी कार्यतूद्ी मे पहली मद के रुप में होता है। जब प्रतिवेदन 
स्वीवार कर लिया जाता है, तब समिति दुदारा विधेयकों के वर्गीकरण और 
विध्ेयकों या सुकत्पोीं के सम्बन्ध में समय के बटवारे का आदेश 'छोक-सभा-समाचार' 
में सूचित किया जाता है । 


समिति ने प्रथम लोक-सभा वे कार्य-काल में 68 प्रतिवेदन पेश किए थे, 
जिनके अतिरिक्त डाक्टर खरे के विधेयक पर एक प्रतिवेदन भी था। दिवेतीय व 
तृतीय लोक-सभा के कार्य-काल मे प्रत्येक सत्र मे एक प्रतिवेदन पेश करने की प्रथा 
रही है। तुतीय लछोकक्‍-सभा के कार्य कल में समिति ने 00 प्रतिवेदत पेश किए 
थ। चौथी लोक-सभा वी अभी तक वी सवधि में, समिति ने (2 प्रतिवंदन पेज 
ब्रिए हैं। 

गैर-सरकारी सइस्पो के विधयक्ोो के वर्गीर रण में, समिति जित मिद्धाल्तों 
को ध्यान में रखनी है, वे इस प्रकार हैं 
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जनमत को ध्यान में रखते हुए विधेयक आवश्यक है । 

विधेयक ऐसा है कि वह विदुयमान अधिनियमों वी किसी लूटि के 
दूर करता है । 

विधेयक में कोई ऐसी बाव नहीं है जो संविधान में दिए गए राज्य- 
नीति के निर्देशात्मक सिदानतो के विरदृध हो । 

सभा के सम्मुख विचारार्थ वैधानिक दार्यक्म मे ऐसा कोई और 
विधेयक न हो । 

सरकार दूवारा आग्रे उम्र विषय पर कोई विस्तृव विधेयक लाने वी 
सभावना न हो । 

सरकार दूवारा विस्तृत विधेयक लाने की भावना होते हुए भी, 


विपय इतने अधिक महत्त्व व जल्दी का है कि उस पर विचार दुवारा 
सरकार की नत्मम्वन्धी नीति स्पप्ट हो सकती है । 


प्रथम लोव-समा के वाय-काल में समिति ने अपने प्रधम प्रतिवेदन में 
सविधान में सथोधन मुझाने वाले गरैर-सरकारी विधेयको के बारे मे भी कुछ महत्त्व- 
पूर्ण सिदुघास्तो का प्रतिपादन क्या या, जो 26 फरवरी, 954 को सभा दुबारा 
मान्य स्वीकार कर लिए गए। सक्षेप में ये सिदुधान्त इस प्रकार हैं :-- 


(7) 


(2) 


(3) 


मविधान-सशोघन-विधेयक्, तभी सभा के सम्मुख लाए जाने चाहिए 
जब ऐसा प्रकट हो छ॒ुका हो कि सविधान के बनुच्छेदो वा 
बर्थ दूसरा लगाया जा रहा है, वह नहीं जो जभिप्रेत घा । उस समय 
भी लाए जा सकते हैं, जब कोई वहुत ही स्पप्ट अस्गति प्रतीत होती 
हो । ऐसे विधयक सामान्यता सरकार द्वारा ही सभा के सम्मुख 
छाए जाने चाहिए । 

ऐसा विधेयक छाए जाने के पूर्व काफी समय ब्यतीत हुआ होया 
चाहिए, ताबि सविघान के व्यवहार में परिणामों का उचित अन्दाजा 
लग सके । 


यदि इस सम्बन्ध में किसी गैर-्सरकारी सदस्य ने कोई विधेयद लाने 
कया धस्ताव दिया हो और उसी सरकार भी यदि तत्समात विषयक 
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छाने का विचार कर रही हो तो दोनों पर एक साथ विचार क्या 
जाना चाहिए, ताकि एक समुक्त्र विधेयक सभा के सामने लाया 
जा सके । 


(4) किसी-किसी अवस्था में अत्यधिक महत्त्व के विषय पर गेर-सरकारी 
विधेयकों को भी सभा के सामने छाने देना चाहिए, ताहि जनमत 
बयो है, इसका अन्दाज लूग सके और सभा उस प्रइत पर पुन विचार 
कर सके । 


याचिक्षा समिति (राज्य-सभा) : - राज्यन्सभा की याविवा-समिति की 
स्थापना पहेली बार 22 मई, 952 को हुई थी। समिति तव से प्रति वर्ष नियुक्त 
की जाती रही है। समिति के 0 सदस्य होते हैं। सम्रित्रि का सभापति अध्यक्ष 
दूवारा समिति के सदस्यों में से ही मामनिर्देशित किया जाता है।! यदि उपाध्यक्ष 
समिति का सदस्य हो तो वही सभापति नियुकत्र होता है। यदि समिति वी 
बैठक में सभापति किसी कारण से उपस्थित न रहे सके तो समिति उस बेठक के 
लिए दूसरा सभापति चुनती है। यदि किसी कारण से सभापति उस पद का काम ने 
कर सक्के तो दूसरा समापति उस अवधि विशेष के लिए अध्यक्ष दवारा नियुक्त 
किया जाता है । 


समिति का यहे वत्तंव्य होता है कि वह उन सारी याविकाओं पर, जिन्हे 
सदस्यों ने पेदां किया हो अथवा जिनकी सूचना सबिव ने दी हो, विचार वरे। 
राज्य-सभा की इस समिति के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 964 तब यह 
समिति केवल उन्हीं यावित्षाओं पर विचार करती थी, जो विधेयकों से सम्बन्धित 
हों। राज्य-सभा के प्रक्रिया-नियमों में अभी हाल में हुए सश्योघन के परिणाम- 
स्वृह्प अब याचिवरा-समिति विधेयक सम्बन्धी यावित्ञाओं के अ्षतिरिकत ऐसी अन्य 
गाचिकाओं पर भी विचार करती है, जो किसी न्‍्याप्राहूय स्रे विचाराधीन विपय 
से सम्बन्ध अथवा भारत सरकार से असम्दन्पित सामझों पर न हो। अवएव जा 
कोई याचिका, समिति को सौंपी जातो है नो सम्रिति का काम यह देखना होता है 
कि वह याचिका उस् विचाराधीन विधेयक के आनुपणिवा बागजात के रुप में 
विभाजित की जाए या नहीं। जहाँ समिति इस प्रह्मर की सिफारिश नहीं बस्ती, 
वहाँ अध्यक्ष दूवारा यह निशवत्र किया झावा है कि याचित्ा प्रसारित की जा या 
नहीं । समिति वी यह सिप्ार्थि एक प्रतिवेदन के रूप में समा को सूचित की जाती 
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है, जिसमे याचिका का विषय और यावना करनेवालो का नाम होता है। उसमे 
इम तथ्य का भी उठलेख होता है कि याघिका नियमों के अनुरूप है या नहीं। यही 
नही, उसमे समित्ति की तत्सम्बन्धी सिफारिशें भी दी होती हैं। यह उल्लेखनीय है 
कि समिति ने अभी तक !8 प्रतिवेदन पेश किए है । 


कार्यमन्तणा-प्रमिति [राज्य-सभा) :--इस समिति की स्थापना पहली बार 
22 मई, 952 को हुई थी। समिति समय-समय पर सभापति दुवारा नामनिर्देशित 
की जाती है । जब तक समिति की पुनरंचना न की जाए, पहली समिति ही काम 
करती है, पर अब नवीन प्रथा यह है कि समिति प्रत्येक वर्ष नियुक्त वी जाती है । 


समिति के 0 सदस्य होते है। सदस्यों के स्थान की अश्वामयिक रिक्‍तता- 
पूत्ति अध्यक्ष दुवारा सभा के किसी अन्य सदस्य वो नामनिर्देशित कर वी जाती है । 
साधारणनया अध्यक्ष ही समिति का सभापति-पद ग्रहण करता है। यदि बहू किसी 
कारण से समिति की बँँठकों मे उपस्थित न हो सके! तो वह किसी दूसरे सदस्य को 
सभापति-पद ग्रहण करने के लिए नामनिर्देशित करता है। समिति वी बैठकों के 
लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित रहवा आवश्यक होता है । 


समिति का काम, अध्यक्ष द्वारा सभा के नेता वी सलाह से, सौंपे गए 
सरकारी विधेयकों की विभिन्‍न अवस्थाओ पर, बहस के लिए समय के बटवारे की 
विफारिशं करना है। इसके सिवा समिति का काम ओर ऐसे इत्यों पर विचार 
करना है, जो अध्यक्ष ने समिति को सौपे हो । 


समिति कोई प्रतिवेदन पेश नही करती । समिति ने जो वाये-मत्नणा दी हो 
उसे प्रश्नकाल के तुरन्त बाद अध्यक्ष यह बहते हुए प्रस्तुत करता है कि उसने समित्ति 
की सलाह से अमुक कार्यक्रम निश्चित किया है । वाद में, दूसरे दिन यह वार्यक्रम 
राज्य-मभा की बुलेदिन मे प्रकाशित क्या जाता है । नियमों मे यह व्यवस्था है कि 
सभा को फायंक्रम सूचित करने के बाद, अध्यक्ष ने जिसे आदेश दिया हो, वही 
सदस्य उठकर यह प्रस्ताव कर सकता है कि समिति ने जो समय-नियतन सुझागा 
है, उसमे सभा सहमत है । ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर समिति के सुझाव सभा के 
आदेश जैसे माने जाते हैं, पर परम्परा यह है कि बर्गर प्रस्ताव पारित हुए ही अध्यक्ष 
दवारा सूचित समय नियतन छागू हो जाता है। यह उल्लेजनीय है कि समिति ने 
शुट्वात में दो प्रतिवेदन प्रेश किए थे 
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नियम-समिति (राज्य-प्तमा) :--मियम-्समिति वी स्थापना पहली बार 22 
भई, 952 को हुई थी । समित्ति प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती है। 


समिति के ।5 सदस्य होते है। अध्यक्ष इस समिति का सभाषति होता है । 
सारे सदस्य अध्यक्ष दुवारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। समिति वी आवस्मिक 
रिक्‍तता-पूत्ति अध्यक्ष देवारा की जाती है। इसी प्रकार यदि किसी वारण से अध्यक्ष 
सभापति पद ग्रहण न कर सके तो बह उस बैठक के लिए सभापति-पद ग्रहण बरने 
के लिए कसी अन्य सदस्य को भी आदेश दे सयता है। समिति की बैठक के लिए 
कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित रहना आवश्यव होता है। जहाँ तक हो से, 
सभापति स्वय कोई मत नही देता, पर विचाराधीन विपय पर मतदान की आवश्यकता 
होने पर सभापति का मत निर्णायक मत होता है । 


समिति ने जभी तक दो प्रतिवेदन पेश्य किए है । 


विशेषाधिकार-समिति (राज्य-सभा) :-- समिति की स्थापना पहली बार 22 
मई, 952 को हुई थी । समिति तब से प्रतिवर्ष नियुवन की जाती रही है। यदुयपि 
नियमों मे यह व्यवस्था है कि समिति समय समय पर अध्यक्ष दूवारा नियुक्त वी 
जाएगी! । 


समिति के 0 सदस्य होते हैं । सदस्य अध्यक्ष दुवारा नामनिर्देशित किए 
जाते हैं ॥ समिति का सभापति, अध्यक्ष दुवारा समिति के सदस्यो में से ही नियुवत 
किया जाता है। यदि सभापति किस्सी कारण से सभापति पद ने ग्रहण कर सके तो 
उसके स्थान पर अन्य सदस्य दवारा सभापति नियुक्त किया जाता है। सपितिंकी 
बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है । 


सम्रिति का वाम, उसे सौंपे गए प्रत्येक विशेषाधिकार के प्रइन पर, तथ्यों 
वो जाँच करते हुए, विशेषाधिकार भग के स्वरूप व उपके कारणों को बताते हुए 
उपयुक्त सिफारिश करना है। समिति उन सिफारिशों को कार्यान्वित बरने के लिए 
प्रक्रिया भी बताती है। सभा दुवारा सौपे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों के अतिरिवत 
अध्यक्ष भी समिति थो कोई विशेषाधिवार का प्रशन सौंप सकता है । 


समिति को, यदि वह उपयुक्त समझे तो व्यक्तियों, कागजानों ओर अमि- 
छेखों मे मयवाने का अधिकार होता है । सरकार वेवछ एक ही तक॑ पर कागजान 


]0 संसदोय समिति प्रया 


आदि प्रस्तुत करने से इल्कार कर सकती हैं कि उन कागंजातो का पेश करना देश 
के हित में नही होगा । विवादास्पद वात होने पर वध्यक्ष वो सलाह छी जाती है व 
उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है। समिति स्वय मिधांदित करती है कि किसो 
साक्ष्य को गोपनीय माना जाए या नहीं । 

सामास्यत सभा निडिचित करती है कि कितने खमथ में समिति अपना प्रति- 
चेदन पेश करेंगी । यददि सभा ने ऐसा कोई समय निर्धारित ने क्या हो तो समिति 
ग्रइन सौंपे जाने के एक महीने के अन्दर ही अपना प्रतिवेदन पेश करती है । नियमों 
मे यह भी व्यवस्था है कि समिति प्रस्ताव पारित कर प्रतिवेदन प्रेश करने की अवधि 
चटा सकती है। सम्रिति अनन्तिम भी हो सकता है ओर अन्तिम भौ। प्रतिवेदन 
सप्मापति दूवारा पेश किया जाता हैं। यदि समापति अनुपस्थित हो तो उसके स्थात 
पर कोई अन्य सदस्य भी प्रतिवेदन पेश कर सकता है । 


भम्रिति का प्रतिवेदन पेश होने के बाद, समिति के सभपति अपवा समिति 
के कसी अन्य सदस्य के नाम से यह प्रस्ताव ययाशीघ्र पेश किया जाता है कि सभा 
प्रतिवेदन पर विचार करें। प्रस्ताव पर सशोधनात्मक प्रस्ताव भी पेश हो सकते 
हैं और यहे भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रतिवेदन पुनः समिति को 
विचारार्थ सौंपा जाए। सभा दूवारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर समितिवी 
पिफारिशें मजूर कर ली जाती हैं । 

समिति ने अभी तवः कुल ]] प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति ने अपने पहढे 
प्रतिवेइत में, एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिषादित क्रिया था, जो इस प्रकार है: 
“पविना सभा की अनुधित के सभा के कसी सदस्य अथवा अधिकारी को सभा अपवा 
उसकी समितियों वी क्सी कायंवाही से सम्बन्धित साक्य म्यायरूय में नही देनी 
चाहिए और न उस कार्यवाही से सम्बन्धित विन्‍्ही कागजात को पेश करना 
चाहिए ।” यदि सभा का सत्र न चछ रहः हो तो न्याय के सपादन मे बाधा म होते 
की दृष्टि से, अध्यक्ष कसी सदत्य अथवा सभा के अधिकारी को उकत्र कागजात 
आदि पेश करने अथवा साक्ष्य देने का अधिकार दे सकता है, पर ऐसी साध्य देने 
या कागजात आदि प्रस्तुत करने पर, अध्यक्ष मामछे को अगले सत्त में तुरन्त सूचना 
देता है। यदि अध्यक्ष को ऐसा खूयता हो कि प्रइन बहुत महत्त्व का है और 
ऊमक सम्बन्ध में सभा की राय लेना आवश्यक ही है तो उस हालत में वह न्यायालय 
बता भी सकते हैं कि डव तक सभा की राय न छे ल्‍्यी जाए, किसी सदस्य अथवा 
अधिकारी वी साक्ष्य अबवा कागजात की पेशी स्थगित की जाए। 
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अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (राज्य-्समा)- इस समिति की स्थापना 
पहली वार 965 मे, राज्य-सभा के नवीन प्रक्रिया नियमों के अनुसार 30-9- 
964 को हुई थी। समिति का काम, यह देखना होता है कि ससद्‌ दवारा प्रदत्त 
अधिकारों का उचित प्रयोग किया गया है या नहीं। समिति के 5 सदस्य होते 
हैं, जो राज्य-सभा के अध्यक्ष दुवारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं। समिति का 
सभापति सदस्यों में से ही एक होता है। समिति की ग्रणपूत्ति के लिए 5 सदस्यों 
की आवदयबता होती है । समिति को साक्ष्य लेने का पूरा अधिकार होता है। 
अधीनस्थ विधानो (अर्थात्‌ विनिमय, नियम, उपनियम, आदेश इत्यादि) के विषय 
में, जब वे समा-पटल पर रखे जा चुके हो--समिति को यह देखता पडता है कि-- 


(॥) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


उपनियम आदेश आदि, मूल अधिनियम के उन सामान्य उद्देश्यों के 
अनुरूप हैं या नही, जिसके अनुकरण मे वह बनाया गया है । 


उसमे ऐसा विषय अन्तविष्ट है या नहीं, जिसे अधिक समुचित ढंग 
से निपटाने के लछिए समिति की राय में ससद्‌ का अधिनियम होना 
चाहिए । 

उप्ते कोई कर-आरोपण अस्तविष्ट है या नहीं । 


उसके दुवारा न्यायालयों के क्षेत्राध्रिवार मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
रुकावट तो नही होती । 


वह उन उपवन्धों मे से, क्रिसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नही, 
जिनके सम्बन्ध में अधिनियम ने स्पष्ट सूप से कोई शवित प्रदान मे 
की हो। 

उसमे भारत की संचित निधि या लोक-राजस्व मे से व्यय अन्तग्रस्त 
है या नही । 

उममे उस गुल अधिनियम दुवारा प्रदत्त झव्रितयों का असामान्य 
अथवा अप्रत्याशित उपयोग क्रिया गया प्रतीत होता है या नही, 
जिसरे अनुकरण में वह बनाया गया है । 


उसके प्रवाशन या समद्‌ के सामने रखे जाने मे अनुचित विलम्द हुआ 
ब्रतीत होता है या नही $ 


2 संसदीय समिति प्रथा 


(9) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किप्ती विश्वदीकरण 
वी आवश्यक्षता है या नहीं । 


यह उल्लेखनीय है कि समिति ने अभी तक 3 प्रतिवेदन पेश किए हैं। 


सदस्यों के वेतन व भत्त सम्वन्धों सयुक्त समिति -- जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है भारतीय समदीय समितियों में यही एक मात ऐसी सप्रिति है, जिनका 
गठन ज़िसी अधिनियम के दुवारा हुआ है । ससद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 
]954 को धारा 9 के अनुसार इस समिति की स्थापना 6 मिनम्बर 954 को 
हुई थी । समिति वा वास निम्न विपयो के बारे मे नियम वनाना है । 


(।) किसी यात्रा के लिए मार्ग निर्धारित करना । 


(2) प्राप्य देनिर भले के लिए कमी दिन का अज्म दिस तरह माना 
जाएगा । 


(3) जब कसी यात्रा या उसके बश के लिए सदस्यों को वाहन की सुविधा 
प्रदान की गई हो, तब उस समय के लिए यात्रा-भत्ता कित्ि प्रकार 
मिले । 

(4) उस स्थिति में भत्ते की दर निश्चित करना, जब कोई सदस्प किसो 
ऐसे स्थान से यात्रा आरम्भ करता हो अथवा वहाँ समाप्त करता हो, 
जो उसका स्थायी निवास-स्थान ने हो । 


(5) अधिनियम के अधीन प्राप्य यात्रा या देनिक भत्ते के छिए सदस्यों 
दुवाय किय रूप में प्रमाणपत्र दिया चाना चाहिए, यह विश्चित 
करना ! 


(6) अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखिव चितरित्सा, निवास, टेलीफोन, 
॥ तथा टाक सुविधाओं पर विचार करना, तथा । 


(7) अधिनियम के अन्तर्गत देनिक व यात्वा-भत्त के 
विचार करना । 
समिति के 45 सदस्य होते हैं, जिनमे 5 राज्य-सभा के होते हैं ॥ राज्य-सभा 
के सदस्य उमर सभा के समापति दुबारा नाम निर्देशित किए जाते हैं व छोक-सभा के 
सदस्य लोक-समभा के अध्यक्ष दवारा । 


विषयों पर सामान्यतः 
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सयुक्त रामिति एकबार नियुक्त होगे के बाद संसद के अवधि-वालू तक 
पदस्थ रहती है । समिति के सदस्यो वी रिवततापूत्ति, यदि सदस्य राज्य-स्भा के हों 
तो राज्य-सभा वे सभापति दुवारा और यदि लोव-सभा के हो तो लोक सभा के 
अध्यक्ष द्वारा नाम विर्देशित करके वी जाती है। ससदीय विषयो का मंत्री इस 
समिति वा सभापति होता है । 


लोक-सभा के प्रकिया नियमो मे समिति वा कोई उल्लेख नही है। अतएव 
हम्ति ने अपनी आ तरिके वायंबाहो के नियम स्वय बनाए हैं। रामिति वी वँटक 
वे लिए कम से कम 5 सदस्यो वो उपस्थित रहना आवश्यव होता है। समिति के 
सभापति को निणयात्मव मत देने का अधिकार होता है। भमिति को उपसमितियाँ 
नियुवग बरने का भी अध्किर होता है। समिति वी बैठक गुप्त होठी हैं । 


ल्‍ाभ-पदो सम्बग्धी सयुध्त समिति- इस शामिति वी स्थापना पह्ली बार 
7 सितम्बर, [559 वो हुई थी । 954 में, छोक-सभा ने सर्विधान के अनुच्डेंद 
।02 (॥) हे 3 नुमार समद्‌ सदस्थों के अनहंता सम्बन्धी विविध प्रइनो पर विचार 
बरते वे लिए एक त्दथ लाभ-पद-मम्तिति नियवत वी थी। उस समिति ने अन्य 
सिफारिशों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थो कि एक स्थायी समिति नियुक्त 
की जाए जो लाभ पदो पर विचार वर सोते । बाद में, समद (अनहँता-निवारण) 
विधेष्य पर विचार बरल के लिए जा सपुकत प्रवर समिति गठित हुई थी, उस 
समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि एक स्थायी रूमिति नियुवित की जानी चाहिए । 
यदयपि उयत विधियक वे पारित होने पर बननेवाल अधिनियम में स्थायी संयुक्त 
अमिति वो बरई व्यवस्था नतती थी फिर भी सरवार ने यह आध्वासन दिया था वि 
बह प्रस्येथय हब २भा वा »८धि भे एक रघ थी सयवत सम्ति के बनाने वा प्रस्ताव 
हाने या प्रयत्न बचेगी । सी $इबासन वे 3 हृरुप द्वहीय छोव सभा वे लिए 34 
अगस्त, )9 9 में एवं र*यी समिति नियुवत को गई थी। तृतीय छोक सभा के 
लिए रम्लि एन, [56 मे >यक्‍त वी गई थी चौथी लोव-सभा में रामितियी 
चनयुवित 5 जुन ॥967 वो हई थी । 

समिति णे ]5 र-स्य होते हैं, जिनमे ॥0 लोकन्सभांव $ राज्य-ग्ा के 
कोते हैं। सशिति बी बत्क के लिए वमसेवम $ सदग्यो वा उपस्थित रहना 
सापध्यव हा नी है। »? मामनों मे, लोक राभा वी अन्य समितियों की वाय॑- 
अज़िया के नियम इस पर भो हाय  ज़ञेते हैं 
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समिति के दृत्य इस प्रकार हैं : 

(7) संशदु (अनहँदा-निवारण) विधेरक्, 2957 जिय संयुरठ समिति को 
विचारायें सोंग गया था, उस समिति दुवारा विचार की गई 
समितियों को छोड कर, जनन्‍्य सभी विदुयमान व भविष्य में स्थापित 
होने वाली ऐसी समितियों को रचना के विषय में विचार करना, 
जिसकी सदस्यता दोनों संदतों के विद्यमान छदस्पों बयवा होने बाले 
सदस्यों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत वजित हो । 


(2) इसके दुबारा परीक्षित समितियों के बारे में यह निर्धारित करना 
कि कौन से प३ सदस्यों के लिए वज्पे हैं और कौन से अवर्ज्य । 


(3) समयन्समय पर ससद्‌ (अनहँत्रा-निवारण) अधिनियम, 959 के 
अनुवन्धों की जाँच करना तथा उनमे संशोधन सुत्ञाना । 


समिति ने, कभी तक 7 प्रतिवेदन 5 दिवतीय लछोकन्सभा की अवधि में थ 
2 तृतीय छोफ-सभा की अवधि में प्रेस किए हैं। इसने सम्रिति और आयोग 
के सदस्य तियुक्तर होत के नाते ससइनसदस्यों दुद्मरा प्राप्य भत्ते के प्श्त तया 
राष्ट्रीय उद्योगों के व्यवस्थापक् मण्डलों मे समदुन्सदस्यों के होने के प्रश्नों पर 
विचार क्या है। 


प्रवर समितियाँ ---भारतीय संत्रीय समितियों में प्रवर समितियों को 
प्रथा भत्यथित्त पुरानी रही है। दे समितियाँ 92 से दोर्तों समाओं में प्रचलित 
हैं । 

लोकसभा को प्रदर समितियां :--छोक-सभा की प्रवर समितियाँ विधेयकों 
पर विचार होते समय विचार की दूपरी अवस्था में प्रस्थाव दवारा नियुक्त वी 
जाती हैं। अस्ताव में ही यह उल्डिखित होता है कि समिति में कितने और कौत 
सदस्य होगे। समिति बी उद्म्यता के बारे में कोई सद्या निश्चित नहीं है और 
विधेयकों के विषय के बनुसार उसमे कम अथवा अधिक सदस्य हो सकते हैं। 
चआधात्यतवा इसा चानितियों मी 33 वदन्‍्पा लिवुद्ता धिए जाते हैं ॥ छोइन्तभा करी 
प्रवर समिति के सदस्य लो३-सभा के हो हो सहते हैं, पर प्रवर समितियों में विधेयव 
के विषय से सम्दन्धित मन्त्री के सभापति होने कौ प्रथा भो प्रचछित है। मरी 
राज्य-सभा का भी सदस्य हो सकता है, अतएव मन्द्रियों के विषय में यह उरठ 
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प्रथा का अयवाद हो सकता है। सदस्यों की नियुक्त विभिन्न राजन॑तिक दलों की 
संख्या के आधार पर की जाती है। प्रया के अनुसार, प्रवर समिति के नियुक्त होने 
से पूर्व विभिन्‍्त दल अपने-अपने दल के सदस्यों के नाम सूचित कर देते हैं । 


प्रवर समितियों के सभापति, अध्यक्ष दवारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त 
किए जाते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी समिति का सदस्य हो तो वही सभापति नियुक्त 
किया जाता है। अन्य सदस्यों मे सभापतियो की तालिका के सइस्य भी होते हैं। 
सभापति को प्रक्रिया सम्बन्धी सारे प्रइतो को तय करने का अधिकार होता है । 


प्रवर समितियों की कोई अवधि निश्चित नहीं होती और उनका जस्तित्व 
तब तक रहता है, जब तक उनका प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश न हो जाए। 
सम्रितियों की बैठकों ससद-भवन् मे ही हो सकती हैं। इन बेठकों मे, समिति के 
सदस्यों के अतिरिक्त सभा के अन्य सदस्य भी उपस्थित हो सकते हैं। इन सदस्यों 
को समिति के विचार-विनिमय मे भाग लेने का अधिकार नही होता ओर वे मत 
विभाजन के समय मत भी नही दे सकते । उपर्युक्त सदस्यों के भाग छेने के अपवाद 
को छोडरूर अन्य दृष्टि से समिति कौ बैकें गुष्त होती हैं और उनमे प्राल्पकार 
व सम्बन्धित मन्‍्त्रालय के अधिकारियों के सिव्रा और कोई उपस्थित नहीं रह 
सकता । 


प्रवर समितियों मे उपसमितियों को नियुक्त करने की भी प्रथा है, किन्तु उसका 
अधिक प्रयोग नहीं होता । 


प्रवर समितियों को वेसे तो बड़े अधिकार प्राप्त हैं, पर उन पर कुछ नियन्‍लण 
भो हैं, जैसे, विचाराधीन विश्रेयक्र की किसी एक पूरी घारा को हटाने का सुझाव 
देनेवाले सगोयनात्मक प्रस्ताव समिति में पारित नही हो सकते। यदि कोई सशोघन 
सियान के अनुच्छेद 47() से सम्बन्धित हो तो उस सप्चोथन के पेश किए जाने 
से पुर्व राष्ट्रपति की सिफारिश वी आवश्यकता होती है । इसी प्रकार समिति 
वियेयक के सिददुयास्‍्तो पर विचार नही कर सकरी, वयोकि छतिद॒धान्तों पर [विचार 
पहले ही सभा मे हो छुक्ाा होता है व सभा उसे स्वीकृति दे छुको होती है ॥ 


प्रवर समितियों को साक्ष्य लेते का अधिकार होता है और वे प्रायः साध्य 
डेती भो हैं। साधारणतया प्रवर समितियाँ सावजनिक सस्याओ आदि के निबेदनों 
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चर हो साथ्य छेत्ी हैं। साथ्य छेने से पतले विचाराधीन विषयो पर साद्षियों से 
ज्ञापन लंने वी प्रया प्रचल्ति है। इसी प्रवार वभी-तभी समितियाँ तत्वथान 
परीक्षा के छिए भी जायी हैं। समिति के सभापति वो समय-समय पर अध्यक्ष 
को यह सूचित करना पड़ना है कि समिति ने विचाराधीन बिपय पर क्सि सीमा 
तक विचार किया है। यदि समिति को अपना प्रतिवेदन पेश करने मे बहुत समय 
थेक्षित हो तो अध्यक्ष इसकी सूचना सभा को भी देता है । 


अन्य समितियों के विपरीत, प्रवर समितियों में यह प्रथा है कि वे विधेयक 
के उन्हे सौपे जाने के प्रस्ताव के पारित शेते ही यथान्षीक्ष अपना कार्य बारम्भ वर 
देती हैं। सामान्यत स््ति वी नियुवित के समय ही सभा यह आदेश देती है कि 
समिति अमुक अवधि तक सभा वो अपना प्रतिवेदन पेश करेगी। यदि ऐसा किया 
जामा सम्भव न हो तो समिति 3 महीने की अवधि बे अन्दर अपना प्रतिवेदन पैश 
करती है। यदि समिति दे लिए समय थत्यधिक थोडा हो तो सभा अपने आदेश 
में परिवर्तन भी कर सकती है। ऐस्प करते वी अनुमति सभा वे जारी रहते हुए 
सभा दूवारा दी जाती है। यदि सभा का सत्न न चल रहा हो तो अध्यक्ष को भी 
अनुमति देने का अधिकार होता 2 । 

अपने प्रतिवेदन में राभिति को यए उताना पडता है कि विधेयक का प्रकाशव 
नियमायुसार किया गया 2ै या नहीं। इसी प्रवार यदि विधेयक में कोई परिवतेन 
दिया गया हो तो वह भी प्रतिवेदन भें स्पप्ट रूप से बताना पड़ता है। प्रतिवेदन 
में मिम्न बाते क्रमश. देनी पड़ती हैं 

(क) समिति या गठन, 

(स) समिति का प्रतिवेदन, 

(ग) प्रतिवेदन के बारे में विमति टिप्पणी, 

(घ) समिति दुदाना सजोधित विधेयक, 

(ड) समिति के निर्माण के लिए पेश किया गया प्रस्ताव, 

(च) समिति वी बैठकों डी झार्यबाही | 

राज्य समा की प्रवर सप्रितिर्थ :--राज्य-सभा में प्रवर समितियों ही प्रचा 


भी छोक सभा से मिछती-जुलती है। समिति बी नियुवित सभा दुवारा प्रस्ताव पारित 
कर की जाती है । यह वही प्रस्ताव होता है. जिसके आधार पर विधयक एर विचार 


भारप्तीय संत्दोय समितियाँ ॥7 


किया जाता है । साधारणतया प्रस्ताव में ही यह दिया होता है कि वौन-कौन व 
किषगे सदस्य रूमिति में होगे। यदि किसो सदस्य की इच्छा के विपरीत उसका 
नाम सुज्नावा हो तो वह सदस्य नही नियुरत्र किया जाता । अनएवं प्रस्तावक का 
यह कर्त्तव्य होता है कि वह उन प्रस्तावित सदस्यों की पहले राय छ ले, जिनका नाम 
सुनाया था रहा हो । 


समिति का सभापति, समिति के सदस्यों में से सभाध्यक्ष दृवारा नियुक्त 
किया जाता है। यदि उयसभाषति समिति का सदस्य हो तो वही सभापति बनाया 
जाता हे। यदि विशी कारण से सभापति क्षने पद से वार्य नहीं कर सकता ह₹ 
तो दुमरा सभाषति नियुक्त किया जाता है। इसी तरह यदि सभापति किसी बैठक 
में उपस्थिति न रह सके तो समिति उस वँठक के लिए दूसरा रामापति घुनती है। 
सभापति को निर्णायक मंत्र देने का अधिकार होता है । 


समिति की बैठकों वा दिन वे समय साधारणतया सभापति दवारा 
निश्चित किया जाता है। यदि सभापति आमानी से बैठक न थुढा सके तो सचिव 
को यह अधिकार होता है कि वह विचाराथीन विधेयक से सम्बन्धित सन्‍्त्रो दे 
परामर्श से बैठक बुलवाएं। समिति बी बैठकें सभा वी देंठक चाठू रहते हुए हो 
सकती हैं । 


समिति की बैठकों के लिए कम से कम सूतीयाध सइस्य उपस्थित होने 
चाहिएँ । सभापति वा यह्‌ कर्चब्य होता है कि वह गणपूरत्ति होने तक, समिति वी 
बैझया स्पगित वर दे अयवा किसी दूसरे दिन वे छिए, समिति की बैठक रदृद कर 
दे। यदि इस प्रकार दो वार समिति की वैठफें रद्‌द वी गई हो तो सभापति वा 
यह वर्त्तव्य होगा है कि वह इसवी सूचना सभा को दे॥ समिति के सदस्यों की 
उपस्थिति के राम्बन्ध में भी नियम बढोर होते हैं। यह नियम है कि यदि कोई 
राइस्थ समिति वी बैठकों से लगातार दो या अधिक बार सभापति वी आाज्ञा के 
बिना अनुपस्थित हो तो उपके विस्द्ध सभा में यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है 
फि उमत्री सदस्यता रदूद कर दी जाए। 


ऐसी प्रया है वि समिति के सदस्यों के अतिरिका समा के जन्य सदस्य भी 
समिति वो बैठकों में (जद वडे किती विपय पर उिचर रर रटी हो) उपत्यित्र हो 
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मकते हैं, पर हे सदस्य न तो समिति के अग्र के नाते बैठ सकते है और न उसकी 
कार्यवाही में ही भाग ले सकते हैं । 


प्रवर समितियों को उपसमितियाँ नियुक्त करने का अधिकार होता है। 
माधारणतया उपसमितियाँ विधेवकों से सम्बन्धित क्सी विशेष बात पर विचार 
करने के लिए नियुक्त की जाती है। ऐसी उपसमितियाँ नियुवत्त करते समय 
विचारणीय विपय को स्पप्ट रूप से बताया जाता है। उपसमिनि के प्रतिवेदन पर 
मुख्य समिति दुधारा विचार क्या जाता है और तदुपरान्त भुय्य समिति अपना प्रति* 
बेदन पेश करती है ॥ समिति को अपनी प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करने 
का अधिकार होता है, किन्तु अध्यक्ष इस प्रक्षिया में फेर वदक बर सकता है। इसी 
प्रकार अध्यक्ष, समिति के सभापति को समय-समय पर आदेश भी दे सकता है। 
प्रक्रिया के सम्बन्ध मे, यदि कोई विवाद हो तो अध्यक्ष बी उस सम्बन्ध में राय लो 
छाती है और उसका निर्णय अन्तिम होता है । 


समिति को राक्ष्य छने का अधिकार होता है जिसके अन्तर्गत वह व्यवितयों 
को बुला सकती है और कागजात आदि भी मगवा सकती है । यदि कोई विवाद 
उपस्थित हो कि कोई साक्ष्य आवश्यक है या नही दो मामछा अध्यक्ष को सौंगा जाता 
है ओर उम्तका निर्णय अन्तिम माता जाता है) केवल एक ही अवस्था है जिसमे 
सरकार कागजास आदि प्रश्न बरने से इन्कार कर संकती है और वह है देश की 
सुरक्षा का प्रशन। समिति के सम्मुप पेश किया गया बोई कागज-पत्न समिति की 
बान्ञा के बिना वापस्त नहीं छिया जा सकता और मन उसमे कोई फ्रेर-बदऊ ही किया 
जा सकता है। यददि समिति उपयुक्त समझे तो बह विधेययों के विपयो से सम्बन्धित 
विश्येपज्ञों वी भी साक्ष्य ले सकती है॥ समिति स्वय निर्धारित करती है कि उसके 
समक्ष दी गई साक्ष्य का कौन सा भाग प्रुप्त रपा जाएगा और कौन-सा सभा-यदह 
पर रखा जाएगा । जब तय साक्ष्य सभा-पटछ पर न दी जाए, राव तक वह गोपनीय 
मानी जाती है । 


समिति को अपना प्रतिवेदन सभा मे निर्धारित अवधि के अन्दर पेश वरना 
पडता हैं। यद्दि रुभा ने ऐगी कोई अवधि निर्धारित न की हो तो वह तीन महीने वे 
अन्दर ही अस्तुव किया जाता है । सभा के आदेश पर अवधि बटाई भी जा तकती है ! 


समिति के प्रतिवेदन, अनन्तिम हो सकते हैं और अन्तिम भी । प्रतिवेदन में 
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समिति को बताना पडता है कि नियमों दुवारा अपेक्षित ढग से विधेयक प्रकाशित 
हुआ है या नही और यदि प्रवाशित हुआ है तो क्सि दिन । यद्दि प्रतिवेदन में समिति 
ने कोई संशोधन किया हो तो समिति यह सुझा सकती है कि विधेयक वो फिर 
मदस्यों में वितरित वराया जाए। प्रतिवेदत सभावति दवारा सभा को पेश किया 
जाता है| प्रतिवेदन में विमति-टिप्पण का उत्छेय करने की भी प्रथा है । 


संयुक्त प्रवर समितियाँ :- लोब-सभा और राज्य-सभा की सयुकक्‍त प्रवर 
अमितियाँ भी उसी तरह नियुव॒त वी जाती है, जिस तरह इन सदतों वी अठंग-अछूग 
प्रवर समिसियाँ नियुक्त को जाती है। किसी सदन भें जिउयक पर विचार होते समय 
यहू प्रस्ताव लाया जा सक्‍ता है कि विधेयर पर विच्चार करने के लिए एक संयुक्त 
प्रवर समिति नियुक्त वी जाए। ऐसे प्रस्ताव में यह उल्लिखित रहता है कि जिस 
मभा में प्रस्ताव प्रस्तुत हो, उस सभा के कितने व कौन-कौन सदस्य उस पर विचार 
करेंगे। दूसरे सदन के साए्योग के बारे मे सदन की यह सिफारिश होती है कि प्रस्ताव 
के अनुरूप दूसरा सदन सथुक्त समिति के लिए सदस्य नियुक्त करे । जब दूसरा सदन 
महपोग का प्रस्ताव प्रारित कर छेता है तो उसकी सूचना पहले सदन को दे दी 
जाती है और इस प्रकार सयुक्‍त प्रवर सम्रिति नियुक्त होती है । 


समिति के सदस्यों की सख्या निश्चित नही होती पर छोक-सभा और राज्य- 
सभा के सदस्यों का अनुपात 2 । होता है । महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर विचार 
करने के लिए नियुक्त सयुकत प्रवर समितियों या सभापति अधिकतर मत्नी होता है। 

प्रक्रिया की दृष्टि से सयुक्त प्रवर समितियों वी प्रक्षिया वैसी ही होती है, 
बसी कि प्रवर समितियों मे । राज्य-सभा में तो सयुवतर प्रवर समिति नियुक्त करते 
समय प्रस्ताव में यह रपप्टत उल्लिछित रहता है कि आवश्यक फेर-बेदल वी पद्धति 
सयुक्त प्रवर समितियों मे उसी तरह की रहेगी जिस तरह क्रि प्रवर समिति में 
दोती है । 


संयुक्त प्रवर समितियों में भी उपसमितियाँ नियुक्त करने वो प्रथा है। ये 
उपसमितियाँ विधेयक वी विशेष धारालों पर विचार बरने के छिए नियुवत्र की जाती 
है (उदाहरणार्थ, 'ज़्वाइन्ट वमेटी ऑन कम्परनीन वि5,' 953 के छिए दो उप- 
अमितियाँ नियुक्त की यरई थी /) 


समुदत श्रवर समितियों में भी, सप्रा दुवारा निश्चित अवधि बे अन्दर प्रति- 
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बेदन पेश करने की प्रया है । यदि अध्यक्ष ने अवधि बढा दी हो तो दूसरे सदन के 
अध्यक्ष से भी अवधि बढाने वी अनुमति ठी जाती है । सथुक्‍त प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदद दोनो सदनों को पेश क्शि जाते है । जिस सभा में अस्ताव जाया हो उस 
सभा में वहाँ का सभापति प्रतिवेदन पेश करता है, पर दूसरे सदत में उस सदन की 
समिति का सदस्य प्रतिवेदन प्रस्तुत वःरता है । 


जैसा वि पहछ बतल्णया जा चुका है, साधारण प्रवर समितियों में प्रथा है 
कि प्रतिवेदन जब सभा में पेणग हो जाता है दो केवल प्रतिवेदन पर ही बहस होनी 
है और विधेयक के सिद्धान्त पर नहीं। सतुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदन के 
बिफय में बह प्रथा है कि जिस सदन में समस्त श्रवर समिति का प्रस्ताव आया हो, 
उठा सदन में तो विधेयक के मिद्धान्त पर बहस नहीं होती, पर अन्य रादन भे हो 
सकती है अर्थात्‌ एक सभा दुवारा किए गए सिद्धान्त-अनुमोदन से दूसरी सभा 
बाध्य नही होती । 

काय संत्तदीय समितियाँ :--जैमा कि आरम्भ में बताया गया था, ये 
समितियाँ पूर्ण अर्थ में समदीय समितियाँ नहीं होती, फिर भी ये समद-समितियों के 
पर्याप्त तिकट है, और ससद्‌ का आवश्यर आग बन गई हैं, इस तरह की समितिया 
प्राय सभी ससदो में पाई जाती है। दोझ-सभा के प्रक्रिया-तियमों में इन्हे प्रक्रिय 
के मुयय अंगों के रूप में तो नहीं, वर परिशिष्टक रूप में अदश्य स्थान दिया गया 
है। लोक्-सभा के अध्यक्ष के आदेस, दन समितियों पर उथी तरह ठागू होते हैं, 
जिम्त तरह कि स्थायी और प्रवर समितियों पर। राज्य-समा थी दस श्रेणी को 
समितियों के बारे में वहाँ वे! कार्य-प्रक्रिय-नियमों से भी कोई उल्लेख नही है। 
राज्य-सभा और लोक-सभा दोना मं, इनके सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
इन रामितियों के लिए सचिवालय सम्बन्धी सहायता छोक-सभा और राज्य-सभा 
सचिवालयों दवारा दी यानी है। यही रामदीव समिविया वी एक बावश्यक पहचान 
है । ये समितियाँ इस प्रकार हैं: 


# देखिए, परिशिष्ट 2, 'ठोक-सन्ना के का्य-प्रक्रिय तवा सचालत सम्बन्धी 
नियम (पाँचवाँ सस्करण, 967) 


भारतोए संसदीय ममितियां ॥2 


झावास-समिति (छोर-सना०) :- यह एद' तरह वी स्थायी समिति है। इस 
समित्रि के निम्न इृत्य होते हैं. -- 
(]) छोड-न्ना के मदम्पों के निदास-स्थान सम्बन्धी सभी प्रश्नों के बारे 
में कार्यवाही करना, और 
(2) रुइस्थों वो दिल्ली में उनके निवास स्थानों ओर होस्डल्शे मे दी गई 
आजास भोजन तथा विकित्सा-सहायता सम्बन्धी खुव्रिधाओं की देख- 
भाल करना । 
इस समिति के 2 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित 
किए जाने हैं। समिति वी कायाव्रध्रि एक साल होनी है । 
समिति आवश्यक्तानुमार उपसमितियाँ नियुक्त कर सबती है । एक स्थायी 
छपसमिति भी होनी है, जो आदाम-उपसमित्रियाँ कटछाती है। उप्समिति का काय॑, 
सदस्यों को निवास-स्थानके सम्बन्ध में मबणा देना होता है। चूँकि क्षाबात्त 
(निवास तथा ससद-भवन) दोनों में राज्य-सभा द लोक सभा वी कुछ समान, जिस्तु 
समुक्त समस्याएँ भी होती है अचएद दोनों सदतों की थावाय-समितियों के समा- 
पतियों वी सउुक्त बैठक करने वी भी प्रथा प्रचदित है। 
समिति बा कार्य मतगात्मक होता हैं। समिति जौपचारिव रूप से कोई 
प्रतिवेदन पेश नहीं करती । एसक्री सिफ्तारिशे अष्दश को सूचित की जाती हैं। यदि 
समिति वी सिफारिश के जिस्दध किसी सदस्य को दुष्ठ कहता हो तो बह जख्यक्ष से 
अपीड कर सरता है । 








सामान्य प्रयोगन-सर्तित (छोकन्सभा) :--सामात्य प्रयोदनन्समितरि वी 
स्थापना 26 उवम्बर, 954 को हुई थी । समिति का उद्देशप प्ध्यक्ष दाता समय- 
एमय पर सौ्रे गए समा सम्यस्थी प्रश्नों पर विचार बर जब्पक्ष को सठाह दना है। 
सामास्यत ऐसे सब विधय, जो किसी न डिसी पूर्वोक्त समद समितियों जे अन्रर्गन ते 
के इस तरह कीं समिति स्थावित बरने का प्रस्ताव एक बार दग्दंटड में भी 
हुआ था, पर वहाँ यट दिचार प्रज़ट जिया गया हि सभा दृवारा स्वय 

देसे मादओ पर विचार किया जाना चाहिए 4 


॥22 मंसदोय समिति प्रदा 







चरभापति 


छपाई, स्थान वा सउइ-भवन के रख-रखाव 
दरपसमिति नियुक्त वी बई थी समिति तस्म्यान दिए 
समिति ने, अभी तजु कित दिप्यो पर ब्िचार किया है, उसमें से कुछ के उदाहरण 
इस प्रकार हैं : 

() सभा की ईंटक को अवधि, 

(2) सभा के दिसी झइन्‍्व की दृस्पु पर भा का स्थयत 

(3) सक्ना मे स्वचालित मतदात-ध्यदस्पा, 

(4) सपा मे ननाई जानेवाली छुट्धिट्यां, 

(5) सतदीय बामजातों वी त्वरित व उत्हृष्ट छपाई वी व्यवस्था । 

डैसा कि समिति की प्रथम बैठक में कष्यक्ष ने कहा था, समिति का वास्तविक 
उद्देश्य छम्ा के विभिन्‍न दन्यें वे नेताशे का विश्वास प्राप्त कग्ना होता है, दाकि 
वह सभा सम्दन्धी बांदाही पर विश्वास के द्ाथ बट सके। पहडी और दूसरी 
सोक-ठभा में तो यह समिनि विदुक्त होती रहो, पर तृदीय लोक-समा में यह 
खमिति निशर्त नहीं की गई। दोबी खोजऊभा मे यह समिति पुर रठिता को 





गई है + 


पुस्तकाठय-सममिति (लोक्र-मना) -->यह एक तरह ही स्थायी समिति है । 
पुस्तक्ारूय-पनिति क्री स्यायना पहदीदार 8 सवम्दर 950 को हुई थी। इसमें 


उदय और राज्य-ठभा के तीन ददस्य 
सन 








खलोकन्समभा के उपाध्यक्ष तया पौँच अन्य 





हं.वे हैं। राप्प-पभा दे झइमस्प राज्यन्चका के अध्यक्ष के परार 
जाते हैं। समिति की अदा एड वर्ष की होती है । खोक-सभा का उपाध्यक्ष समिति 
बा पदेन छम्ापति होता है । 

सनितिरि के निम्न उद्ददेशप होते हैं 

(7) सत्दु-दुस्तवाठय से सम्वन्धिद ऐसे दिएयो पर दिचार फरवा ओर 
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मन्क्ण्ण देना, जो अध्यक्ष दवारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएँ । 
(2) पुस्तकालव की उन्नति के लिए दिए गए सुझावों पर विचार करना, 
तथा 
(3) प्रुस्तकाढय की सेवाजों से पूरा-पूरा छाघ 
सहायता करना । 





लिए सदस्यों वी 


५5| 


सामान्य प्रयोजन-समिति (राज्य-सना) :- इस समिति की स्थापना पहली 
दार 28 मई, 956 को हुई थी। प्रमिति तब से प्रतिवर्ष नियुक्त होती आई है । 
ध्रम्तितरि के 6 सदस्य होते हैं। समिति क्री अभी तक केवल एक बैठक हुई, जिसमें 
इनने राज्य-सभा के बाद-विवाद का विवरण हिन्दी में छापे जाने के प्रघन पर विचार 
क्याया। 


आवाप्त-समिति (राज्यन्मभा) :-यह समिति पहली बार 22 मई, 952 
ऋ दिन निदुक्त हुई थी । इस समिति के 7 रूदस्थ हैं। समिति सदस्यों के आवास 
इम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करती है) प्लामान्प आवास विषयक प्रइनो पर छोक-सभा 
व राज्य-्सभा दोनों की आवास-समितियों कौ सयुत॒त बैठक भी होती है । 


भारतीय ससदीय समितियों के कार्यों की परीक्षा बहुत कम छोगो ने की है । 
पह स्वामाविक ही है औौर जैसा कि उपयुक्त वर्णन से पत्ता चल गया होगा, प्रवर 
समितियों, झाचिक्रा-समिति तथां छोज-समा की लोक्-लेखा-समिति को छोडकर, 
शेघ्र प्रमितियाँ अत्यधिक घोड़े समय पहले निर्ित हुई हैं) प्रिटिश विद्वान मौरिस 
ओन्‍्स ने अपनी पुस्तक भारतीय ससरे में, भारतीय संसदीय समितियों के दारे में 
जो दुद्ध कहा है वह उल्लेखदीय टै। जोन्स के क्यनानुमार-- 








# वृछठ समदीय समितियों के बारे मे जालोचनाएँ भी गई हैं। उद्दाहर्णाय॑ 
अमरीकी प्रशानन-दिशान्‌द एपज्वी ने, अपने दूसरे प्रतिवेदन झे लोक 
लेखा व प्रावलन-ममिति के बारे में बहा था रहि/ छोर छेणा तथा 
प्राककतन समितियों के प्रतिवेदन व शासन सम्बन्धी छोक-समा में हुए 
आइ-विकार क्षो पहइरर गेस भरत हहोलशगित होगा है! ऐसे ही रिक्ार 

अशोकचर्द ने अपनी पुस्तक इंडियन एटमिनिस्ट्रेशन! में भी ब्यइत 
जिए हैं। (देखिए, प्रा एच७ एपेचदी, रिएक्जामिनेशन ऑफ 
एडमिनिस्ट्र शन सिस्टम पृष्ठ 42, 
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“भारतीय संसदीय समितियों का सारा गठन, सरकारी हृत्यों के 
ऊपर, निरीक्षण की भावना को प्रतिविम्विद व हढ करता है। यह राजनीति 
के विद्यार्थी को ब्रिटिश पालियामेन्टरी व्यवस्था की यथ्किचितु विभद के 
साथ याद दिलाती है। और तो और (जैसा कि पहले ही इग्रित किया जा 
चुरा है) यह भारतीय द्यासकीय सरकार को, जिसके पीछे इतना अधिक 
बहुमत है, निरकुश बनने की प्रवृत्ति से रोक्ती है ।' 


स्व्रय ससदू-मदस्यों में समिति-प्रश्न के प्रति अत्यधिक आस्था के चिन्ह नजर 
आते हैं। समदू-सदस्य हीरेन सुकर्जी ने अपनी पुस्तक “इन्डिया एण्ड पालियामेस्ट 
में कहा है. दिन प्रतिदिन जैसे-जंसे हम योजनाओं के साथ आगे बढते है सतद के 
ओऔपचारिक सल्ो में दमी कर, समिति के कार्यों में वृद्घि कराना अधिक आवए्यक 
बतीत होता है, क्योकि इनमें सदस्यों का योगदान अधिक ठोस वे उपयोगी है । 


अध्याय 7 
विदेशों की कुछ संसदीय समितियां 


उम्तितिया के बारे में धामान्य प्रक्षिया तो सनी देगो में एक-प्ती होदो ६, 
पर अपनी-अपनतो जिद्यिष्ट परम्परायो वे अनुसार बुद्ध देशों में ऐसी समितिया भी 
हैं, जो अन्यन्न नहीं दीज पड़ती । यदि उनसे मिलती-जुडवी अन्य देशों में कतिपय 
समितियाँ है भी, ता उतवा वहाँ दो बमिति-्शथा मे उदिय महत्त्यपूर्ण स्थान नहीं 
है। नीच इसी प्रगार वी कुछ विशेष त्मितियों का परिचय दिया गया ऐ। परिचय 
में, जो धमितिाँ शामिल की यई, है, ये इस प्रसार है 
इुग्लंपड : 

(।) स्टैच्यूटरी इच्स्ट्र,मेन्ट्ूथ बमेटी, 

(2) खागाटम स्टेच्डिय कमेटी 

(3) सयकट कमेटी आन नैशन टारज्द इन्‍्डस्ट्रज, 

(4) झसटी ऑँस बज एन्ट मोस्क, 

(5) १मठा आब हप्टाई, 
ममरोकोे 

(०) * मी आत अनभमेरितन एक्डिविदीन, 

(7) "मर आग वटरन्स एफेयव 

(०) १मटा जान सल्ख 

(2) "मदा जान दि ।इस्ट्रिक्ट ऑफ कोटठमस्विया, 

(।५) बमटो आन हाउस एडमिनिस्ट्र शन, 
फ्रांस : 


(।) परा.नन्‍्स बमेडी, 
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(2) कमेटी ऑन पालियामेन्टरी इम्यूनिटीज, 
आस्ट्रेलिया : 
(3) ज्दाइन्ट कमेटी ऑब पब्लिक एकाउन्द्स 


कनाडा : 
(4) स्पेशल कमेटी ऑन एस्टिमेट्स 

() स्टेच्पुदरी इन्स्ट्र,मेन्ट्स कमेटी (हाउस भॉफ कॉमन्स) इंग्लेण्ड : 

सदुयपि इस समिति की स्थापना के बारे मे पहली बार सुझाव 93। में, 
“कमेटी ऑन भिनिस्टस्त पावर्त/ ने दिया था, तथापि इसकी स्थापना 943-44 में 
हुई। शुरू में अर्थात्‌ महायुद्घ के काल में यह आपत्कालीन शक्तियों के अन्तगंत 
बनाए गए नियमों के निरीक्षण के लिए नियुक्त की गई थी, पर इसकी उपादेगता 
के कारण 952-53 की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन' ने प्रति वर्ष 
इसके स्थापित किए जाने की प्रिफारिश की। तब से प्रत्मेक सत्न में यह समिति 
नियुक्त होती रही है । 


पहले यह समिति उन्ही “स्टेच्युटरी इन्स्ट्र,मेन्ट्स” अर्याद्‌ साविधिक नियमों को 
परीक्षा कर सतती थी, जिनके वारे मे सत्द्‌ ने विशेष निर्णय छिया हो तथा जिसके 
बारे मे ससद्‌ के किप्ती सदस्य ने आपत्ति न उठाई हो। 'सप्छाई एण्ड स्िसेज 
(ट्राज्िशनल पावर्स) एक्ट, 946' के दवारा समिति के क्षेत्र मे काफी विस्तार हुआ 
है। समिति के इत्य अब इस प्रकार हैं : 
“सभा-पटल पर रखें गए प्रत्येक अधीनस्थ विधान की परीक्षा कर, उनके 
निम्न पहलुओ को ओर सभा का ध्यान दिलाना : 
() जो छोक वित्त से व्यय कराते हो । 
(2) जो किसी ऐसे अधिनियम के अन्तगंत बनाए गए हो, जिन्हें न्‍्यायारूयों 
के विचारार्थ पेश नही जिया जा सकता । 
(3) जिसमे अधिनियम दूवारा प्रदत्त अधिकारे का कोई असाधारण उपयोग 
कल्पित हो । 
(4) जहाँ मूल अधिनियम में उसकी पिछले अवधि से छागू होने का आदेश 
न होते हुए भी इस तरह का आशय निहित हो । 
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(5) अनुचित विलम्ब के कारण, जिसे ससदु के मम्मुख न रखा जा सका 
हो या प्रकाशित नही क्या जा सका हो । 


(6) जिसके स्वरूप व आशय पर विस्तृत विचार को आवश्यकता हो ।” 


समिति के ] सदस्य होते हैं व इसकी बैठक गठित करने के लिए 3 सदस्यों 
की आवश्यकता होती है। समिति के सदस्य चुनाव-रामिति [सेलवशन कमेटी) 
दुवारा चुने जाते है। प्रथा के अनुपार सभापति विरोधी-पक्ष का सदस्य होता है । 
प्रत्येक सल से समिति की लगभग 4-2 बैठक हो सकती हैं। अपने कार्य मे इसे 
अध्यक्ष की सलाह भी प्राप्त होती है। समिति दलवन्दी के आधार पर वार्य नहीं 
करती । 


समिति ने अभी तक हाउस् ऑफ कामन्म को अनेक प्रतिवेदन पेश किए हैं। 
यह उत्ठेखनीय है कि समिति ने 944 से 952 तक के 8 वर्षों मे 6,9000 
“इन्टट्र,मेन्ट्स” की परीक्षा की थी । 


समिति के अधिकारों के बारे मे दो बातें उल्लेखनीय हैं: () इसका 
निरीक्षण केवल “इन्स्ट्र,मेन्टस' के स्वरूप तक ही मोमित रहता है न कि नीति तक 
(2) यह “हाउपत ऑफ कामन्स” को, अधीनस्थ नियमों को स्वीकार या अस्वीकार 
बरने की ही पिफारिश कर सकती है, उनमे कोई सशोधन नहीं सुझा सकती । 


(2) स्झा्टिश स्टैग्डिग कम्रेयी (हाउस ऑफ कॉमर्स) : इंग्लेण्ड २ 


'हाउम्र ऑफ़ कॉमस्स! की यह एक बहुत पुरानी स्थायी समिति है। इस 
समिति का उद्देश्य 'हाउप ऑफ कॉमस्स! में स्‍्काटजैण्ड के मामडो में, स्काटलैण्ड 
के समासदों को विश्वेर प्रतिविधित्व देता है । यह समेतरि प्रतिवर्ष नियुक्त की जाती 
है । इममे स्काटरैण्ड से चुने हुए सारे समरु-सदस्य होते हैं तथा बुछ ऐसे भी सदस्य 
होते हैं, जो 'सेलेक्शन्न क्‍्मेडी' दूवारा कियी विय्रेश्क्र विश्वे के लिए नामनिर्देशित 
किए गए हो। प्राय ऐसे नाम-निर्देशित सदत्यो की सख्ण !0 से कम व 5 से 
अधिक नही होती । इन अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव, समा मे प्रत्येक दल की सदस्य- 
संख्या को, ध्यान, मे रखते हुए किया जाता है। विधेयक पर विचार हो छुकने के 
बाद, ये अतिरिकत्र सदस्य समिति से हट जाते हैं ॥ अपनी स्थापना के प्रथम 40 वर्षों 
कक 'स्काटिश स्टैन्डिग कमेटी केवछ सरकारी विधेयकों पर विचार करती थी, झिन्‍्तु 
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94« में पारित किए गए 'स्टैन्डिग ऑॉडर नम्बर 60 तथा 6? के अनुगार समिति 
को दो अन्य अधिकार दे दिए गए हैं, जो किस्ती अन्य स्थायी समिति को प्राप्त मही 
है । इन अधिकारों के ही कारण इस ममिति को 'स्काटिश ग्रैन्ड बमेटी' के नाम से 
भी लोग पुकारते है । ये अधिकार इस प्रकार हें: 


(क) विधेयक के पतिद्धान्त पर विचार करना ; अन्य विधेयको के बारे में, 
सिदुधान्त, स्वय सभा दुवारा निश्चित किया जाता है व ममितियाँ केवल विधेयक 
के खण्डो पर विचार करती है। यदि विधेयक 'स्कािश स्ट॑न्दिग बेटी को सौंपा 
गया हो तो समिति सिद्धान्त पर भी विचार कर सकती है इस विशेषाधियार के 
देने मे अत्यधिक सावधानी बरती गई है और नियम यह है कि राभा को समिति की 
प्रत्येक अवस्था या स्थिति पर नियन्त्रण रखने का अधिवार है। यह भी व्यवस्था है 
कि यदि मभा के कोई 0 सदस्य इस अधिकार के प्रयोग का विरोध करें तो 
“+क्रादिश स्टैन्डिग कमेटी' से सिद्धान्त-परीक्षा वा अधिवार छीना जा सकता है | 


(ख) स्काटलेण्ड सम्बन्धी अनुमानों पर विचार '“स्टैग्डिय आर्डर, 6/? के 
अनुसार स्काटलैण्ड सम्बन्धी सभी व्यय-प्राववलनों की परीक्षा करमे बा अधिवार 
उक्त समिति को दिया गया है, पर समिति उनम्त कमी या वृरिध नटी कर सकती । 
यदि समिति कोई जटौगी बराना चाहे तो उसे इस सम्बन्ध में 'बमदी ऑन सप्लाई” 
को सिफारिश करनी पडती है, जो उसमे कमी करा सकती है । 


समिति के ऊपर क्तिने ही प्रतिबन्ध भी है, जो या तो परम्परा के कारण 
है या स्टैन्डिप ऑॉर्डस' दूवारा लागू विए गए है। इन प्रतिवस्धों का उद्देश्य यह ” 
कि कही स्काटलैण्ड के बारे में कमेटी के वारण, हाउस अपनी अ्रभुसत्ता नी बंठे। 
उदाहरणार्थ, स्क्राट2हरैष्ड मे बंठक कराने के लिए समिति कोई प्रस्ताव पारित नहीं 
कर सकती और न इस सम्बन्ध में सभा को कोई प्रतिवेदन ही पेश कर सकती है । 
अनुदानों पर विचार करते समय भी रुमिति, सभा को कोई विश्वेप प्रतिवदन पेश 
नही कर सवती । 

समिति का सभापति बहुधा स्काटर्छण्डवासी होता है, पर यह आवश्यक नहीं 
हि वह स्काटिश निर्वाचन-क्षेत्र ते ही चना गया हो । राभाषति की नियुत्रित अध्यक्ष 
दवारा सभापति वी नामिया में से करने वी प्रया है। 


समिति के बार्य की सराहवा करते हुए “टाइम्स! के एक विशेष झंखक ने 
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कहा है; “पैलेस ऑफ देम्टमिनिस्टर' के अन्तगेंत स्काटलैप्ड आज अपने विधि- 
निर्माण तथा वित्त-ब्यवस्था के बारे मे वाफी स्वतन्ल नजर आता है ।” इस लेखक ने 
]948 के अधिवकाशे के प्रक्रामणो की प्रशमकः करते हुए बाग बहा है : 'स्वाटिय 
बमेंटी के प्रारम्भ और विक्यस में व्रिटिथ वेधानिक परदेधति के प्रयोगात्मक स्वष्प 
का उत्हृष्ट उदाहरण मिलता& हे । 


(3) सेलेइ्ट कमेटी ऑन नंदनलाइक्ड इन्डस्ट्रोल (रिपोर्द एण्ड एश्ाइन्ठ) हाउस ऑफ 
कॉमस्स, इंग्लेण्ड : 
उस रामिति की स्थापना इग्लप्ड मे पहरी वार 955 में हुई थी। इसके 
पूर्व बहा दो विशेष प्रवर समितियाँ इस बात की जाँच कर चुवी थी वि रा्ट्रीय 
उदयोगो पर खमदीय जाँच का सर्वोत्तम उपाय क्‍या होना चाटिए। ॥955 में 
निमुव्रत समिति के इत्यो पर यह प्रतियन्ध था वि. समिति राष्ट्रीय उद्योगों के बारे 
भे निम्न बातों पर विचार नहीं करेगी 


|) »' 


() ऐसी बातें जो कसी मल्री की तिम्मेदारी के अन्तर्गत हो । 
(2) वेलव व नोकरी वी हालते 
(3) उद्योगों वा दिन-प्रतिदिन वा प्रशासन । 


(4) ऐसे मामछे, जो तत्सम्वन्धी निमुत्त्त साविधिका मंस्याओं दुवारा 
विधिवत्‌ वार्यान्वित होते हो । 


% इस समिति के अतिरिक्त हाउस ऑफ कॉमन्स' में एक ओर मम्पा हैं, 
जिसका नाम 'दि स्का्टिश ग्रैण्ठ काउसिल' है। इसमे स्ताटलैण्ड सम्बन्धी 
मामलो यथा प्राउकछन आदि पर भी चर्चा की जाती है। 'स्वादिश 
स्टैन्डिग कमेटी और इस कांउसिल में यह अन्तर है दि जहाँ समिति में 
विधेयकों में सशोधन किए जा सकते हैं, इस काउसिल में केबल बहस 
माल हो सक्‍ती है। इसके विन्दध काउसिल में ही धाववलनों पर भी 
विचार हो सकता है, जबकि समिति में वेबछ विधेयकों पर ही विचार 
किया जा सवता है| दूमरे गछ्दो मे समिति और काउमिल एक दूसरे वी 
अनुप्रक समस्याएं हैं । (देखिए “नोट्स ऑन दि पालियामेन्ट को्मे,-- एस० 
आर० बयी--पृष्ठ 9) 
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इन प्रंतिबन्धो सहित काम करने में समिति ने कठिनाई मह॒प्ृत्त की और यह 
सिफारिश की कि उसके कृत्यो में विस्तार किया जाए। तदनुसार 956 से, अब 
समिति के इृत्य इस प्रकार है . “अधिनियम दुवारा स्थापित ऐसे राष्ट्रीय उद्योगों 
के लेखाओ तथा प्रतिबेदनो की जाँच करना, जिनके व्यवस्थापक मण्डल की नियुक्ति 
सरकारी मन्लियो दूवारा की जाती हो व जिसकी प्राप्तियाँ मुख्यतः परालियामेस्ट 
दुवारा अनुमोदित राशियों या एक्सचेकर की राशियों से न होती ।” 


समिति के 3 सदस्य होते है इसकी वैठक करने के लिए कम से-क्म 5 
सदश््यो की आवश्यकता होती है । समिति की कार्य-प्रणाली प्रावकलन-प्रमिति की कार्य 
प्रणाली के अनुस्प ही होती है। समिति प्रत्येक वर्ष जाँच के लिए एक निगम की 
स्थापना बरती है। निगम के सदस्य चुनने के बाद, समिति उनसे उनकी कार्यवाही 
पर एक ज्ञापन मगाती है। समिति दुवारा साक्ष्य लेने की प्रथा है । 


समिति ने अभी तक 5 प्रतिवेदन पेश किए हैं, जिनमे पहला ब्रिटेन के 
'एलिक्ट्रिसिटी वोर्ड' के बारे मे, दूसरा 'नेशतछ कोल बोर्ड” के बारे मे, तीसरा 
“एयर कारपोरेशन' के बारे मे, चौथा समिति के लिए एक सलाहकार के बारे में 
और पाँचवाँ “ब्रिटिश रेलवेज” के वारे में है। इसके प्विवा समिति ने कुछ विशेष 
प्रतिवेदन भी पेण किए हैं । 


(4) कमेटों ऑन वेज एण्ड भीन्स (हाउस ऑफ कॉमन्स) इग्लेण्ड : 


'कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्‍्स', इस्लेण्ड बी दो प्रसिदृध सम्पूर्ण सदत 
समितियों में से एक है। समिति की स्थापना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में 
महारानी के भाषण के तुरन्त बाद की जाती है। 


समिति के उद्देश्य * () वमेटी ऑन सप्लाई दुवारा पारित विए गए 
अनुदानों वी माँग के लिए व्यय-राशि का बनुमोदव करना तथा (2) उद्त व्यय 
के लिए समुचित आय प्राप्त कराना है। पहले उद्देश्य के अन्तर्गत, समिति का 
काम “बन्सोलिडेटेड फण्ड' से राशि निकाले जाने के निर्णय को पारित करना होता 
है। जब्र यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब 'हाउप्त ऑफ “कॉमस्स', 'कन्‍्मोलिडेटेड 
फण्ड विल' पारित करता है) इपके बाद सम्रिति कम्धोलिदेदेद फण्ड एप्रोपियेशन 
बिल” भी पारित करता है। 


'कन्सोलिेेटेड फण्ड बिछ' के भेद को समझ लेना, पाठकों के छिए उपप्रुक्त 
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होगा। भारत में, अनुदानों की मार्गे सभा दवारा स्वीइृत होने पर, एक ही बार 
सभा में विनियोग-विधेयक छाया जाता है, परन्तु इंग्लैप्ड में पहले 'क्मेटी ऑन 
सप्छाई! दूवारा अनुमोदित व्यय राशि के एक्स चैंकर' अर्थात्‌ कोष से निकाले जाने 
के लिए एक विधेयक पारित करना पडता है बाद में एक और विधेयक पारित करना 
पड़ता है, शिसे 'कल्सोलिडेटेड फन्‍्ड (एप्रोप्रियेशन) बिल' कहते है, जिसमे इसका 
भी उल्लेष होता है कि प्रत्येक विभाग दुवारा किश्व मद में कितना खर्च क्रिया 
जाएगा । यह विधेयक भारत मै पारित “विनियोग-विधेयक' जैसा होता है । 


जहाँ तक आय के प्रस्तावों पर विचार किए जाने का प्रश्न है, समिति केवल 
नए करो पर विचार करती है, क्योकि इस्लेण्ड मे स्थायी करो को “फाइनेन्स बिल” 
में शामिल नही क्या जाता । 


“हाउस ऑफ कॉमन्स” के सभी सदस्य सम्पूर्ण सदन समिति होने के नाते 
इसके सदस्य होते हैं, पर अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता | “स्टैन्डिग ऑर्डर, 
29 तथा 3' के अधीन “वेज एण्ड मीन्स कमेटी' के सभापति के वही अधिकार 
होने है, जो अध्यक्ष के होते है । 


समिति की प्रक्रिया इस प्रकार है : जैसे ही 'क्मेटी ऑन सप्लाई' में अनुदान 
पारित होते हैं, समिति नियुवत्त हो जाती है । समिति पहले पूर्वोवित 'एक्मचेकर 
कन्‍्ट्रोल” के लिए आवश्यक, 'जनरल कन्सोलिडेटेड विल' पर प्रस्ताव पारित करती 
है। इस प्रस्ताव के वाद, सम्पूर्ण 'हाउस ऑफ कॉमन्स' को बेठक होतों है और 
वह उक्त विधेयक को पारित करता है। इसके बाद कमेटी पुनः “बन्सोलिडेटेड 
एप्रोप्रियेशन विल' पर विचार करती है। यही पद्धति 'फाइनेन्स बिल! के सम्बन्ध 
में छाग्रू करती है। 'फाइनेन्स बिल' पर विचार कर समिति जो प्रस्ताव पारित 
बरती है, उसे 'वजट रिजोल्यूजन' कहा जाता है । 


इन समितियों के बारे मे एक जौर उल्जेखनीय बात मह है कि समिति को 
“किसी भी विषय पर निर्णय लते का पूर्ण अधिकार नही होता । यह अधिकार केवल 
सदन की ही प्राप्त है। 'इस्टरपालियामेन्टरी यूनियन के शब्दों मे, “यद्पपि आज 
सम्पूर्ण सदन समिति की प्रथा एक कालदोप है, क्योकि सदन को अपने वाय॑ के' 
चारे में सारे अधिकार प्राप्त हैं, तथापि यह प्रथा इस लिए जारी है कि इस्त प्रकार 
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की समिति में सभी सदस्यों को सामान्य विपयो पर बोलने का अधिकार रहता है, 
जिसे वे छोटी समितियो को अर्धात्‌ कुछ सदस्यो को न देना चाहे ।” 


(5) कमेटी ऑन सप्लाई (हाउस ऑफ कॉमन्स) इंस्चेण्ड : 


'कमेंटी ऑन वेज एण्ड मीन्स' की भाँति "कमेटी ऑन सप्लाई! की प्रथा भी 
(जैसा कि पाठकों ने अध्याय 2 मे देखा है) वहुत पुरानी है। समिति की नियुव्रित 
महारानी के भाषण के बाद तुरन्त स्टीन्डिग ऑर्डर 5' के अनुसार की जाती है । 
जिस दिन भाषण पर बहस समाप्त होने को होती है, उसी दिन निम्न प्रस्ताव पारित 
किया जाता है: 'कि कल यह सदन एक समिति के रूप में 'सप्छाई' (अर्थात्‌ व्यय- 
प्रस्तावों) पर विचार करने के लिए एक्ल्लित होगा! । 

समिति का उद्देश्य उन सारे व्यय-अनुमानों पर विचार करना है, जो निम्न: 
बर्गो मे होते है 

(क) सामान्य वाधिक अनुदान 

(ख) अनुप्रक अनुदान 

(ग) लेखानुदान 

(ध) अतिरिक्त अनुदान 

(ड) “बोद ऑफ क्रेडिट! तथा 

(च) एक्सेप्शनल ग्रान्ट' 

समिति की कार्यविधि सक्षेप मे इस प्रकार है 

'हर्टल्डिग आर्डर 6! के अनुसार समिति में 5 अग्रस्त के पहले 26 दिनो 
तक अनुदानो पर बहस हो सकती है। जिस दिन समित्ति की बैठक होनेवाली हो, 
उस दिय सभा की डायेसूची मे यह पहलछा काम्र दिखच्यया जादा है । विरोधी पक्ष को 
यह तय करने का अधिकार होता है कि प्रत्येक दिन कौन-कौन से अनुदानो पर विचार 
किया जाएगा । यह आवश्यक नही कि उस दिन सारे के सारे अनुदानों पर वहस हो 
ही जाए। जब समाप्ति का समय आता है, “गिलोटिन' अर्थात्‌ (विवाद बन्ध' नियम 
लागू किया जाता है और शेप अनुदान पारित हुए माने जाते हैं! जब सारी मार्गे 
सारित हो छुकती है, तो समिति अपने आप खत्म हो जाती है । 


बहले कमेटी ऑन सप्लाई! मे, वास्तव में व्यय-प्रस्तावों की परीक्षा हुआ 
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करती थी, पर अब व्ययो में निहित नीति की चर्चा पर ही अधिक जोर दिया जाता 
है) जब बहस हो चुकती है तो प्रत्येक दित निर्गेष लिए जाते हैं, जो सभा को सूचित 
फिए जाते हैं! इसके साथ ही इस सम्बन्ध में समा की सहमति ली जातो है कि 
डेसो तरह अगले दिन भी अनुदानों पर विचार करने के लिए समिति की बैठक 

॥ सम्रिति क्रे ऊपर एक प्रतिबन्ध हैं और वह यह कि एप्रोपियेशन एड' अर्थात्‌ 
ऊपर विनियोग को वम करने का प्रस्ताव पारित नही कर सकती, न उनमे अन्तहित 
नीनि पर बहस ही कर सकती है। 


(6) कमेटो ऑन अतभमेरिकत एविटविदोज (हाउस ऑफ रिप्रजेस्टेटिव), अपरीक्षा $ 


यहू समिति 938 मे, एक अस्थायी समिति के रूप में स्थापित की गई थी । 
सन्‌ 945 तह यह इसी तरह चलती रही । तत्पश्चात्‌ यह एक स्थायी समिति के 
रूप में परिवर्तित की गई । इसके पहले सभाषति रिप्रेजेस्टेटिव मािन डाइस ये । 
बाद में रिप्रेज़न्टेटिव जे पार्ने टामस की अध्यक्षता में समिति जिन दो कार्यों के 
लिए अत्यन्त प्रविदूध हुई, वे थे. () प्रिथ्या क्षय के गुनाह पर एल्जेर टिलूस व 
अग्य बुद्ध लोगों को अपराधी साबित किया जाना, तया (2) हालीवुड फिल्म व्यव- 
साय में बम्यूनिस्टों की धुसपठ का मामछा । 


इस तरह की दो और समित्तियाँ पहले ही हो छुको थो, जो इस प्रकार हैं . 
(।) इन्टर्नल सिक्‍यूरिटो सव कमेटी ऑफ दि सिनेट जुडिस्वरी क्‍्मेंदी, व 
(2) पर्मनेन्‍्ट इनवेस्टिगेशन्स संत कमेटी ऑफ दि सिनेट कमेंट ऑन गवर्भमेन्ट 
आपरेणन्स । इन दोनो समितियों के अध्यक्ष सिनेटर मैक्रार्थी थे । 


“लेजिस्डेटिव रिआर्येनाइजेशन एक्ट, ।946 “के अनुसार समिति का उद्देश्य 
जिम्न विपयों की जाँच करना है 
(।) अमरीका में किए गए अमरीका विरोधी प्रचार का विस्तार, स्वरूप 
सथा उद्देश्य 
(2) विदेशों या देशद्ोहियो दवारा सविधात के अल्तगंत आयोजित राज- 
ब्यवस्था के उत्मूलनायं वी जातेवाली कारंवाइयाँ ? 


(3) इससे सम्बन्धित अन्य ऐसे विषय, जो अमरीका-विरोधी कार्यों को 
नियन्दित करने में काग्रेस की मदद वरनेवाले हो । 
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यह समिति अपना प्रतिवेदन “हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' को पेश करती है + 
यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो उबत प्रतिवेदन सभा के मुख्य क्लके# (अर्थात्‌ 
अधिकारी) को भी पेश किया जा सकता है। समिति के प्रतिवेदन मे, समिति 
दुवारा जाँच के वृत्तान्त के अतिरिक्त समिति की सिफारिशों भी होती है । 

समिति के 9 सदस्य होते है। ये सदस्य दो से अधिक अन्य समितियों के 
सदस्य नही हो सकते । 

अपने काये के लिए समिति को, चाहे सभा का सतक्ष चालू हो या नही निम्न 
कार्य करने के अधिकार है 


() इसको दृष्टि में योग्य तथा आवश्यक साक्षियों की जाँच व कागजावों 
की पेशी कराना, 

(2) समिति के सभापति या उसकी उपसमिति की स्वीकृति से कमी 
व्यक्ति के ताम 'सव पेना' अर्थात्‌ उपस्थिति समादेश जारी करता । 


समिति को साम्यवादी प्रचार की रोकथाम के बारे मे प्रस्ताव पारित करने 
का अधिकार है, जैंसा कि 20 मां, 947 के इसके प्रस्ताव से प्रकट होता है। 
समिति को अमरीवा विरोधी प्रचार से अमरीका की रक्षा करने के लिए कुछ साम्य- 
वादी सरथाओ को गेर-कानूनी घोषित करने के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तावित करते 
का भी अधिकार होता है। इस अधिकार के परिणाम स्वरूप ही 'रबवरसिव एक्टि- 
विटीज कन्‍्ट्रोल एक्ट, 950' पारित हुआ था । 

यह उत्लेखनीय है कि समिति की कोई स्थायी उपसमिति नहीं है । 
(7) कमेटी ऑन बेटरन्स एफेएसे (हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव), अमरीका + 

यह समिति 2947 में, लेजिस्लेटिव रिजॉर्येनाइ्जेशन एक्ट, 947' के 

अन्तर्गत परिणामस्वरूप स्थापित हुई थी। इससे पहले इससे मिलते-जुलते विपयो 

पर विचार करने के लिए, विभिन्न समितियाँ हुआ करती थी, जैसे 'कमेटी ऑन 
चलल्‍डे वार बेटरन्स लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पेन्शन्स एण्ड रिवोल्यूशनरी 
बलेम्स', आदि ६ 





% इग्लण्ड, अमरीका तथा कुछ अन्य देशों में सभा के सचिव को लक 
कहने की पदुधति है । 
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इस समिति के इत्य इस ग्रवार हैं 

(।) सामान्य तौर १र भूतपूर्व सैनिको सम्बन्धी सभी मामले । 

(2) युदृधों से सम्बन्धित, अमरीका की सभी खास व आम प्रेश्ानों का प्रश्न । 

(3) सेना मे वाम करने के नाते सरकार दुवारा जादी किए गए बीमा 

सम्बन्धी प्रश्न । 
(4) भूपपूर्व सैनिकों की शिक्षा, व्यावसायिक पुनस्‍्थापत तथा मुआवजे 
सम्बन्धी मामलों पर विचार । 

(5) नाविकों व सेनिको को असैनिव सहायता । 

(6) सैनिकों के असेनिक जीवन मे पदान्तरण की व्यवस्था । 

समिति के 27 सदस्य होते हैं। समिति की स्थायी उतसमितियाँ निम्त 
प्रकार हैं +- 

() प्लासन सम्बन्धी उपसमितति 

(2) मुआवजा सम्बन्धी उपसमिति 

(3) शिक्षा सथा ट्रेनिंग सम्बन्धी उपसमिति 

(4) अस्पतालों सम्बन्धी उपसमिति 

(5) भावास सम्बन्धी उपसमिति 

(6) बोमा सम्बन्धी उपसमिति 

(7) स्पेन युद्ध सम्बन्धी उपसमिति 

सम्रिति को बुछ्ध विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनसे एक्यह है कि सभा में 
समिति दुवारा प्रस्तावित, भूतपूर्व सैंतिकों के वेन्यन सम्बन्धी सामान्य विधेयक किसी 
समय विचार लाए जा सकते हैं । 
(8) कमेटी आ्रॉन हत्स (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव', अमरीका : 


यह समिति “हाउस ऑफ पिप्रेजेन्टेटिव' वी बहुत पुरानी समितियों में से 
एवं है। यह पहले एक प्रवर समिति के रूप में 78। में स्थापित हुई थी । बीच 
में यह एक स्थायी समिति के रूप में परिवर्तित हुई, पर पुन प्रवर खमिति हो गई। 
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सथु 949 से यह पुनः एक स्थायी समिति के रूप में काम कर रहो है । 


आरम्भ में यह समिति सभा को नियम बनाने में मदद करने के उद्देश्य से 
निर्मित हुई थी, पर धीरे-धीरे सदन के आदेशो तथा अध्यक्ष के निर्णयो से इसकी 
शव्तियों में परिवर्धन हुआ और अब यह 'हाउस' के प्रशासन की मुख्य समिति है। 
“लेजिस्ठेटिव रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 946' के अनुसार समिति के निम्न हृत्य है : 


(।) 'हाउप्त' के नियम, नियम तथा कायंवाही सम्बन्धी आदेशों पर, तथा 
(2) काग्रेस में अवकाश-कालो तथा अन्तिम स्थगन पर, विचार करना 


इन कृत्यों के अल्गत, समिति नियमों मे परिवतंन वरने व नवीन नियम 
बनाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करती है। समिति अन्य समितियों की नियुकिति 
व उनके द्वारा जाँच किए जाने विषयक प्रस्तावों पर विचार वरती है। यह भी 
समिति का कर्त्तव्य है कि वह सभा की बैठकों के बारे मे प्रस्ताव पारित करे। 
“एलेक्टोरल रोछ' बे समय दीर्घाओ का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए 
समिति इस सम्बन्ध में भी विचार करती है । 


समिति के ]2 सदस्य होते है, जो सभा में दोनों दकों की सदस्य स़य्या को 
ध्यान में रखते हुए छुने जाते है। 946 तक, अध्यक्ष इस समिति के सदस्य नही हो 
सकते थे, क्योकि 90 में सदन ने ही यह प्रस्ताव पारित किया था कि अध्यक्ष इस 
समिति के सदस्य नहीं होगे, परन्तु अब अध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । 


यह समिति इसलिए महत्वपूर्ण हे कि सदन जितने विधेयकों पर विचार 
कर सकता है, उसमे कही अधिक विधेयक विभिन्‍न स्थायी समितियों दुवारा सभा को 
विचाराय पेश किए जाते है। अतएव इन विधेयकों में एक क्रम निर्धारित करना 
आवश्यक होता है। यही समिति का मुप्य काम है। इस सम्बन्ध मे, 883 से ही 
समिति का यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार रहा है कि बह विधेयक या उनके खंडो 
पर विचार करने के छिए एक सभा को विश्येप आदेश दे ताकि उन विधेप्रकों पर 
अन्य विधेयकों वी अपेक्षा पहले विचार किया जा सके । यदि समिति इस प्रकार 
की द्विफ़ारिज्ञ न करे तो सामान्य तौर प्र तियम्रों के अन्तग्रंत दो-तिहाई बहुमत ग्रे 
सभा को यह निश्चित करना पड़ता है कि अमुक विधेयक विचारार्थ पहले लिया 
जाएगा। यह वस्तुत. एक अन्यस्त कठिन काम होता है। प्रमुखता देने के लिए 
समिति किसी विधेयक में सुधार या उसके पुन लेखन का आदेश भी अन्य समितियों 


विदेशों को कुछ संसदीय समितियाँ ]37 


वो दे सकती है। समिति को स्वय कसी विधेयक को तुरन्त बनाने व उसे सभा में 
पेश करने का अधिकार होता है । 

समिति को नियम, उपनियम तथा कायंवाही सम्बन्धी आदेश पर, 3 दिन के 
अन्दर प्रतिवेदन पेश करना पड़ता है। यदि उसके प्रतिवेदन पर सभा में तुरन्त 

हस ने हो सक्ते तो उस पर कार्य क्रम के अनुसार कसी अन्य दिन भी विचार किया 

जा सकता है। समिति किसो समय सभा को नियमों, उपनियमों तथा कार्यवाही के 
आदेशों पर यूचना दे सकती है । 

समिति वी कोई स्थायी उपसमिति नही है । 
(9) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट भोफ कोलम्बिया (हाउस ऑफ रिप्रेज्षेग्टेटिय), 

अमरोका 

इस समिति की स्थापना पहली वार )806 में हुई थी । 

सक्षेप में, समिति का काम 'डिस्ट्रिवट ऑफ कोछेम्विया' के नगरपरालिका- 
कार्या सम्बन्धी सारे विधेयकों का निर्माण वे उन पर विचार करना है। “लेजिस्लेटिव 
टिजॉर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार समिति के हृत्य इस प्रकार हैं 

विनियोजनों वो छोडकर 'डिस्ट्रिकट ऑफ कोलम्विया' के निम्न नगरपाजन 
सम्बन्धी सारे सुझावों पर विचार करना 

(क) जन-स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सफाई व छुआ छूत के रोगों राम्बन्धी नियम 

(पे) भादक द्रवों के विक्रय सम्बन्धी नियन्लण 

(ग) औषधियों तया खादुयपद्ार्थो में मिलावट 

(घ) विक्रय-कर 

(ड) बीमा “एक्सीक्यूटर्स एडमिनिस्ट्र टर्स विल्म' तथा तलाक 

(च) म्यूनिसिपल तथा वाल-अपनाध सम्बन्धी अदालते 

(छ) समितियों के निर्माण तथा सगठन सम्बन्धी मामले 

(ज) 'म्यूनिसिपल कोड' तथा 'क्रिमिनल” व “कॉरपोरेट' कानूनों में सझोधन 

इन्ही इत्पों के निष्पादन के छिए सीनेट की भी एक 'क्मेंटी ऑन डिस्ट्रिक्ट 
आफ कोलम्बिया है। 
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समिति के 25 सदस्य होते हैं । 

समिति की निम्न स्थायी उपसमितियाँ है : 

(१) असेनिक सुरक्षा सम्बन्धी उपसमिति 

(2! अपराधो की जाँच सम्बन्धी उपस्रमिति 

(3) आथिक मामलों सम्बन्धी उपसमिति 

(4) स्वास्थ्य शिक्षा तथा मनोरजन विषयक उपसमित्ति 
(5) न्याय सम्बन्धी उपसमित्ति 


(6) पुलिस, आग से सुरक्षा तथा यातायात सम्बन्धी उपसमिति 
(7) सामुदायिक उपयोग के साधनो, बीमा तथा बेको सम्बन्धी उपसमिति 


(१0) कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन (पॉफ रिप्रेज्ञेग्टेटिव), अमरीका : 


इस सम्तिति की स्थापना पहली बार 2 जनवरी, 947 को, “लेजिस्लेटिव 
रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 946' के अनुसार हुई थी । इसके पहले समिति के प्रयोजनो 
से मिलतै-जुलते कुछ प्रयोजनों पर विचार करने के लिए 'कमेंटी ऑन एकाउन्ट', 
“कमेटी ऑन एनराल्ड बिल्स', कमेटी ऑन डिस्पोजीशन ऑफ एक्सीक्यूटिव पेपर, 
कमेटी ऑन प्रिस्टिग', 'कमेटी ऑन एलेक्शस्स', 'कमेंटी ऑन एलेक्शन ऑफ 
प्रेसीडेल्ट एण्ड रिप्रजेन्देटिव्य इन काग्रेस' तथा 'कमेंठी ऑन मेमोरियल्स' प्रभूति 7 
समितियाँ हुआ करती थी। “कमेटी ऑन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी भूतपूर्व 
समितियों के कार्य निष्पादित करती है। समिति अब सभा के भोजनालयो की 
व्यवस्था भी करती है, जो पहले “कमेटी ऑन एकाउन्द” दवारा की जाती थी। इसी 
तरह अब यह समिति 'लाइब्रे री ऑफ काग्रेस' तथा 'हाउस छाइब्रेरी' आदि से 
सम्बद्ध विषयों की देखभाल करती है, जो पहले “ज्वाइन्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी” 
किया करती थी । इसी तरह यह समिति अब काग्रेस के अभिलेखों वी &पाई आदि 
के लिए भी जिम्मेदार है, जिसके लिए पहले एक “ज्वाइस्ट कमेटी ऑन प्रिस्टिग! 
हआ करती थी । 


सभा के नियमों के अनुसार समिति के निम्न कृत्य हैं : 


मनिम्न लिखित विषयों के बारे मे विधेयक बनाना व प्रस्तावों पर विचार 
करना : 
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(क) 'हाउस' दुवारा छोगो की नियुक्ति करना, जिसमे सदस्यों व समितियों 
के सचिवो वी नियुक्ति भी तथा वाद-विववाद का झब्दश विवरण 
लिखनेवाले रिपोर्ट्स शामिल हो । 

(ख) “हाउस की आकृस्मिकता-निधि से व्यय 

(ग) आकस्मिक्ता-निधि से सम्बद्ध सारे लेखो वी लेखा-परीक्षा, आदि 

(ध) 'हाउस/ के लेखो से सम्बन्ध रखनेवाली बातें 

(च) आकस्मिक्ता-निधि से हुए विनियोजन, इत्यादि 

(अपध्विक ब्योरे के लिए, परिशिप्ट 4 देखिए ॥) 


समिति, सभा दुवारा प्रत्येक विधेयक या उपस्तके सशोधन के पारित हो जाने वे 
बाद यह देखती है कि वे निर्णय अथवा विधेयक भडी-भाँति 'हाउस” के रजिस्टर में 
दर्ज हो गए हैं या नहीं । इसी प्रकार यह देखना भी समिति की जिम्मेदारी होती है कि 
विधेयवों और निर्णयों के पारित हो जाने पर, अध्यक्ष के उन पर हस्ताक्षर हो गए 
हैं या नही और वे अमरीका के राष्ट्रपति को भजे गए हैं या नही / सीनेट में इससे 
मिलती-जुछती एक “कमेटी ऑन रूह्स एण्ड एडमिनिस्ट्रंशन' है। सयुक्त विधेयवरों 
व उनके सशोधनो तथा निर्णयो के विपय में समिति को सीनेट कमेटी ऑन 
एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से काम करन पडता है। समिति का यह भी काम है कि 
वह रादस्यो दूवारा की गई यात्राओ की सूचना 'सार्जेन्ट एट आरम्स ऑफ दि हाउस 
को दे । अमरीका के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' में यह प्रथा है कि वहाँ सदस्य प्रति- 
दिन “हाउस तथा “सीनेट” के दिवगत सदस्यों की स्मृति में श्रदूधाजलियाँ अधित 
करते हैं । इस अवसर के लिए उचित कार्यक्रम बनाना भी समिति का वाम होता है । 


'कमेंटी ऑन रूत्स' की भाँति ही इस समिति को कुछ विश्वेषाधिकार प्राप्त 
है, उदाहरणार्थ यह () सदस्यो के अधिकार व उनके स्थान (2) 'हाउम्' की 
आक् स्मिक्ता-निधि से व्ण्य आदि विषयों पर सभा को जब चाहे प्रतिवेदन दे सकती 
है। समिति का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह काग्रेम के नियमानुष्प हुई प्रथम 
बैठक के छह महीने के अन्दर अल्ास्वा में हुए बन्टेस्टेड एलेक्शन” को छोडकर, बाकी 
सारे 'बल्टेस्टेड एलेवशन्स” के बारे मे सभा को सूचना दे। 


उक्त समिति के 25 सदस्य होते हैं। 


समिति की निम्न स्थायी उपस्रमितियाँ हैं 


406 संसदीय समिति प्रथा 


(7) ठेखा विषयक उपसमिति 
(2) चुनाव सम्बन्धी उपप्रमिति 
(3) छपाई सम्बन्धी उपसमिति 
(4) 'एनराल्ड विल्स! व ल्मइन्न री सम्बन्धी उपसमिति 


() फाइनेस्स कमेटी (नेशनल एसेम्वलो), फ्रांस :-- 


फ्राउ की यह समिति वहाँ की स्थायी समितियों में सबमे पुरानी है। रेस्ट्रोन 
रेशन काल नया तीसरे गणतन्त्र-काल मे वजट पर वहस करने के लिए एक 'कमेटी 
ऑन बजद' स्थापित वी जाती थी। बाद में, 955 में इसका माम 'फाइनेन्स कमेटी 
रखा गया । पहले एक 'एकाउस्ट कमेंदी' हुआ करती थी। “फाइनेन्स कमेटी/ का 
निर्माण होने के बाद उत्तका कार्य भी इसी समिति को सोफ़ा गया । 


समिति की कार्यविधि इस प्रकार हूँ: प्रत्येक वर्ष समिति एक जनरल 
रिपोर्तेयर! अर्थात्‌ सामास्य प्रतिवेदक तया कई विशेष (प्रतिवेदक) नियुक्त करती है, 
जिम्हे विभिन्‍न सरकारी विभागों के प्रावक्छत, परीक्षार्य सौपे जाते हैं। फ्रासवी 
चजट-प्रथा के अनुमार, बजट चेम्वर में पेश किए जाने के पूर्व मसौदे के रूप में इस 
समिति को सोपा जाता है । विचार बरने के बाद राभिति “चैम्बर' को एक प्रतिवेदत 


पेश करती है । समिति कभी कभी विधेयक्ता पर भी बहस करती है, पर उसे विधेयत्ो 
में निहित व्िदृधान्त पर वहस करने का अधिकार नही होता । 


समिति के 44 सदष्ष्य होते हैं। जब समिति वजट पर वहंस वरती है, तब 
जिन विभागो के अनुदान, समिति के विच्याराधीन होते हैं, उन विभागोे से सम्बन्धित 
विभागीय समिति का एक सदस्य इस समिति भे शामिरू क्या जाता है ॥ इसी तरह 
'काइनेन्स कमेटी! सदस्य भी विभागीय समितियों वी कार्यवाही में सलाहकार के 
नाते उपस्थित रहते है। अक्सर भूनपूर्व मत्री समिति के सदस्य होते हैं। कहा जाता 
है कि किसी अन्य स्थायी सम्रिति में इतनी सब्या भूतपूर्व सत्नी समिति के सदस्य 
नही पाए जाते, जितने इस समिति मे होते हैं ॥ तीसरे गणतत्र के युग मे इस समिति 
की प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ गई थी कि इसका प्रतिवेदद होता वित्त-मत्री बनने 
की दिया में पहला कदम था। समिति के सदस्य, दल के आधार पर चुने जाते हैं, 
पर वस्तुत, यह समिति दलवन्दी के आधार पर काम नहीं करती । 


विदेझों बो कुछ संसदीय समितियां ।50 


समिति की जाँच केवछ अनुदानों वी ही जाँच तक ही समिति नहीं रहती, 
वरन्‌ उनके छेखाओ तक भी व्याप्त है। 947 के वाद से समिति के बार्यों में 
अत्यधिक वृद्ध हुई है । समिति वी उपसमितियो ने राष्ट्रीय वित्त-ब्यनस्था के सुधार 
के प्रश्न से छेकर, सरकारी विभागों मे वाहनों के दुरुपयोग जैसे न्‍्यून महत्त्व के 
विपप्रो वी जाँच की है । 


(2) कमेटी आँच पालियामेन्टरी इम्यूनिटीज़ (नेशनल एसेम्यलो ', फ्रास : 


इस समिति की स्थापना पहली बार & मार्च, 949 को स्टैन्डिग आउईर 
]8 के अनुसार हुई थी । समिति को सदस्प्रों के अनुलघनीयता (इनवायो्लबिलिटी) 
सम्बन्धित सभी प्रइनों पर विचार बरना होता है। यदि किसी सदस्य को दड देना 
हो तो तत्मस्वस्धी बोई निर्णय करता भी सनिति का बाम होता ह। यदि किसी 
मदस्य वो पहले ही दड दिया जा चुडा हो तो उस दड के स्थगित किए जाने या 
दंड को कम करने के प्रश्ना पर भी समिति विचार वरटी है। इस समिति वी 
आवश्ययता इसलिए समसी जाती है दि इसके माध्यम से एमेम्बली स्वय देख सके 
कि सदस्य वास्तव में दोषी था और वह विरोधी दल के दवेप का पिकार नहीं है। 


समिति की कार्यविधि इस प्रकार है -जैसे ही किसी आरोप के सम्बन्ध 
में कागजात सदस्यों वो वितरित हो जाते है, समिति एक प्रतिवेदक नियुक्त बरती 
है। तलश्चात्‌ आरोप वी जाँच के लिए एक उपसमिति नियुक्त की जाती है, जिसमे 
पूर्वोक्त प्रतिवेदक भी एक सदस्य होता है। उपप्तमिति के प्रतिवेदन पर समिति 
विचार बरती है व अपना प्रतिवेदन सभा को देती है । समिति को 30 दिन के अन्दर 
अपना प्रतिवेदन सभा को देना पड़ता है। जिस दिन प्रतिवेदन पेश होनेवाल्य हो, 
उसप्त दिन राभा के कार्यक्रम में प्रतिवेदन का पेश्ञ क्या जाना पहत्आ काम होता है । 


(।3) ज्दाइन्द कमेटी ऑन पब्लिक एकाउन्ट (आस्ट्रेडिया) : 


यह आस्ट्रेलिया की पालियामेन्ट के दोनों सदनों वी एक सयुय्त्र समिति है। 
समिति वी स्थापना पी० ए० सी० एक्ट 95 के अन्तर्गत हुई थी। समिति के 
]0 सदस्य होते हैं, जिनमे 3 सीनेट के ओर 7 हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के होते है । 
समिति के सदस्य पालियामेन्ट वी अवधि नक के लिए नियुवत किए जाते हैं 


समिति के इृत्य इस प्रवार हैं :-- 


]42 समदीय समिति प्रथा 


(क) कॉमनवेल्थ की प्राप्तियो तथा व्ययों के लेखे की तथा आडिट एक्ट 
]92 के उपबन्ध () के अवुपतार लोक-लेखा परीक्षक दुवारा सप्तद्‌ 
को पेश किए गए सारे विवरणों और प्रतिवेदनों की परीक्षा करना । 

(ख) उपयुक्‍त्र लेखाओं, विवरणों तथा प्रतिवेदनों के किदी भी विषय अथवा 
उन विषयो से सम्बन्धित परिस्थितियों पर अपने उपयुक्त मत से ससद 
के दोनो सदनो को सूचित करना । 


(ग) छोक लेखा प्रणाली के अन्तगँत प्राप्तियो अथवा सरकारी व्यय के 
बारे मे उपयुवत सुझाव देना । 


(घ) समद्‌ के किमी सदन दुवारा निर्दिष्ट छोक लेखा से सम्बन्धित विषय 
पर जाँच करना व उसे बारे में सदन को प्रतिवेदन देना । 


(ड) अन्य ऐसे कृत्य, जो सप्तद्‌ के दोनो सदनों ने 'ज्वाइस्ट स्टैन्डिग ऑर्डर 
दवारा उसे सौंप हो । 


समिति का एक ओर महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक वर्ष अनुधुरक अनुदानों (जो 
भारतीय पद्धति के अतिरिक्त अनुदान! के समान हैं) की परीक्षा करना है) 
सामास्य अर्थ मे, सप्रिति का यह काम होता है कि वह देखे कि 'कॉमतवेल्य कन्सों- 
जिडेटेड रिजये फन्‍्ड' से जो व्यय हुआ है, बहू मितज्ययिता के साथ हुआ है ! 


समिति की अवधि दो साछहोवी है। सब्रिति को, छोगो वी साक्ष्य लेते वे 
कागजात आदि मगबाने का अधिकार होता है । अपने कार्य मे, भारतीय लोक-ऊंजा- 
समिति के समान ही, आस्ट्रेलिया की इम समिति को, नियन्त्रक तथा महा लेखा- 
परीक्षक की मदद मिलती है । 


समित्नि का प्रतिवेदन सस्द के दोदो सदतों को पेश किया जाता है । समिति 

का प्रतिवेदन पेश करने के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं होता । समिति के प्रति- 
चेदनों पर सभा में बहस नहीं होगी । समिति के प्रतिवेदन का स्वरूप, जैसा कि 
उनके पढने से पता चलता है, भारतीय प्रावकलन-समिति के प्रतिवेदनों जैसा होता 
है। इसका कारण यह है कि आस्ट्रेलिया मे प्रावकलन-समिति नहीं है, अतएवं 

वास्तव में यह समिति, लोक-लेखा-प्तमिति और प्राककलन-समिति दोनो के इत्यो को 
निभाती है। अभी तक समिति ने कुछ 80 प्रतिवेदन पेश किए हैं। समिति के प्रति- 
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बेदनों पर वी गई कार्रवाई, 'ट्रंशरी मिनिट्स! के रूप मे समिति दुवारा सभा को 
सूचित वी जाती है । 


(4) स्टॉज्डिग क्मेटो मन एस्टीमेट्स (ह।उत्त ओंफ कॉमन्स), कनाडा : 


इस समिति की स्थापना पहची वार 955 में हुई थी। इस्लैण्ड मे इस का 
प्रचलन देख कर !927 में कुछ सदस्यों ने समित्रि की स्थापना की माग की थी, 
किन्तु तब यह माग स्वीकार न हो सत्री थी। चार साल वाद पुनः इस तरह की 
एक समिति की नियुतरित का प्रस्ताव बुछ सदस्यों ने पेश क्या, पर सभा ने उसे भी 
स्वीकार नहीं क्या । 929 मे, स्वय प्रयान मल्नी ने 'कमेटी ऑन ह्टैसन्डिग ऑ्ड्स 
को, यह आदेश दिया कि वह इस बात पर विचार बरे कि इस तरह की समिति 
नियुक्त की जाए अथवा नहीं । उपयुक्त समिति ने इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की 
सभा ले पुन उसे स्वीकार नहीं किया । 4947 में, जव वहाँ की "पब्लिक एकाउन्ट 
क्मेटी' ने, यह मिफारिश की थी कि एक 'एस्टीमेट कमेटी” निमित वी जाए, तब 
से इस समिति मांग वहाँ प्रवल होने टगी थी। अन्त मे, प्रयोग के तौर पर 955 
मे, समिति की स्थापना हुई। तब से यह समिति प्रत्येकः धत्र में नियुक्त वी ज्यती है । 
!957 तक यह समिति% विशिष्ट समिति के रुप में थी, पर बाद में इसे स्थायी 
समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। समित्रि के सदस्यों की सख्या 26 से 
35 तक होती हैं। समिति, सभा के विशेष निर्णय दुवारा नियुक्‍त्र की जाती है । 
समिति का काम उसे सोंपे गए प्राककठनो पर विचार करना होता है। कपी-कभी 
“कमेटी ऑन पप्लाई' के सम्मुख उपस्पित प्रावकलनों में से बुद्ध प्रावकछन भी इस 
सम्रिति को सोपे जाते हैं जेसे कि मार्च, 956 में हुआ था । 


समिति की बैठकों मे, सम्यन्धित विभाग के मत्री तघा अधिकारी साक्ष्य 
देने आते हैं। समिति की देठकी पत्र-मवाददाताओं के लिए खुली रहती हैं, पर यदि 


७ “प्रोसिज्योर इन दि कंनेडियन हाउस ऑफ क्ॉॉमन्स' के लंखक डाउसन 
के अनुसार समिति अब भी विकास्त की अवस्था मे है। कुछ छोगो का 
मत है कि समिति अपना उद्देश्य बहुत हद तक खो बैठी है। जहाँ 
पहले इससप्ते वित्तीय नियत्रण जो बहुत अधिक अपेक्षा की जाती थी, अब 
विज्ञेप अपेज्षा नही की जाती। (देखिर, डावत प्राथिज्योर इन दि 
हाउस ऑफ कॉमन्स, पृष्ठ 222) 
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आवश्यक हो तो समिति की युप्त बैठक भी हो सकती हैं। अपनी कायंप्रक्रिया तय 
करने के लिए समिति, एक उपसमित्ति नियुक्र ररती है, जो 'सब कमेटी ऑन 
एजेन्डा एण्ड प्रोसिज्योर' कहछाती है | 


समिति का प्रतिवेदन समा को पेझ किया जाता है और वह पेश होते ही 
'कमेटी ऑन सप्लाई के विचाराधीन माना जाता है। पमित्ति के प्रतिवेदन प्राय: 
सक्षिप्त और छोटे होते ह। समिति के प्रतिवेदतों से (कमेटी ऑन सप्लाई को काफी 
मदद मिलती है। 


विभिन्‍न देशो की समितियों की पारस्परिक तुलना, विदेशों में हमे 
समितियों वी मुय्प्र 3 प्रकार वी पदुधतियाँ मिलती हैं। (!) इग्हण्ड द्वारा प्रभा- 
बिल पद्धति, (2) अमरीका दुवारा प्रभावित प्रदूधति, (3) फ्राप्त दवारा प्रभावित 
पद्धति । आस्ट्रेलिया व क्षय उपनिवेशों वी समिति-प्रथा इंग्लेप्ड से प्रभावित है। 
अभरीका की प्रथा कुछ गूरोपीय देशो मे व जाप्राभ मे नजर श्ाती है। फ्रास दुवारा 
प्रभावित पदृधति अधिरुतर यूरोपीय देशों में नवर आदी है। ये पदुधतियाँ वया 
हैं ? इग्ैण्ड की पदृधति का मूल अर्थ है सामान्य कार्यो के लिए सम्पू्े सदन समिति 
तघा भापश्यगानुसार बुछ खास बासो के लिए अथवा सत्र जिश्षेप के लिए प्रवर 
समित्तियों झा उपयोग करना । महत्त्वपूर्ण जाँच योग्य विपयो के छिए ससदू-सदस्यो व 
अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आयोग की नियुक्त भी इग्लैण्ड वी पद्धति वी विशेषता 
है। अमरीका की पदुयति वी मुख्य विशेषता विभागीय समितियों का उपयोग है । 
फ्रास की पदुधति का जर्थ है, विभागीय समितियों के साथ-साथ प्रवर समितियों का 
उपयोग । अन्य देशो ने, इन मूछ पद्धतियों का, अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
फेर बदल कर उपयोग क्या है। उदाहरणा्थ, बनाडा मे अमरीदा बा अनुकरण 
करते हुए स्थायी विषय समितियों वा प्रचलन है । इसी तरह वहाँ ब्रिटिश पद॒यति 
का अनुकरण करते टुए सम्पूर्ण सदन समितियों का भी उपयोग होता है । 


प्रत्येक पद्धति के अपने गुण-दोप है । इग्लैण्ड वो पद्धति का यह फ्रायदा 
है कि इसमे वैधानिक वार्यो में सभा वा नेतृत्व बना रहता है, क्योकि प्रत्येक विधेयक 
की नीति सदन ने ही हिर्थारित होती है ॥ समिति दा काम केकल उसकी सूक्ष्म बातो 
की परीक्षा करना रहता है । इसके विपरीत अमरीवा व फ्रास में स्थायी समितियाँ 
नीति-निर्धारण व विस्तृत जाँच दोनो ही ऊार्य करती हैं। ह॒वंट सारिसन ने यह 
अन्तर निम्न शब्दों में व्यक्ता क्या है 
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यह प्रकट है कि स्यूल रूप में अपद्ादो को, यदि छोड़ दिया जाए तो सरकार 
की नीतियों की परीक्षा करना तथा उनमे अन्तहित नीतियों पर आल्लेप करना, 
ससदु वा ही बार्य है । यह भिदृषान्त दो कारणों से कायम रहा है : एक स्वय ससद 
को यह इच्छा कि उसके अपने अधिकार व सत्ता में कमी ने हो व दूसरे सरकार की 
भी यह इच्छा कि वह समितियों बी दास न हो जाए। अमरीका व प्रास में स्थिति 
इसके विपरीत है। आयबव्ययक तथा विशेयकों वी जाँच करना वहाँ समितियों का 
ही काम होता है इनका प्रमाव स्वय समद्‌ के प्रमाव की अप्रेज्ञा अधिक प्रभावशाली 
होता है । हमारी ससद्‌ (ब्रिटिश पालियामेन्ट) ने यह प्रक्रिया नदी अरनाईहै। 
मुझे विश्वास है कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाना, समदीय सत्ता के लिए हानि- 
कारक सिद्ध होगा ।/ 

इग्डैण्ड से प्रभावित समिति-प्रया में एक और लाभ बताया जाता है और 
वह यह कि ससद्‌ फैसला करने का कार्य नहीं करती, जबकि समिति मह कार्य करती 
है। वह कार्य कानून के छुताविक, ससद के संयुक्त जधिवेशन अयदा अधिवच्णके 
ही अधीन रहता है। इसके विपरीत& अमरीकी समितियाँ ऐसी खुली जाँच करती 
हैं, जिसमें राजनीति भी अधिकतर मिली होती है। 





७ इस अन्तर को हमने फ्राइनर में, बड़े अच्छे शब्दों मे इस प्रकार व्यक्त 
क्या है 
“सदाचार, न्याय तेया आत्ममययम की भावनाएँ,.....यदवपि 
प्राडियामेन्ट सावंभौम है, वह ब्मनून चाहे जो कर सकती है, टमकी 
प्रयाएंँ उदार, सयमित व इसके निरीक्षण के अन्तर्गत आनेवाल लोगो 
के अधिकार के प्रति अधिक उदार हैं। उसकी कार्यवाही की बुद्ध रिपोर्ट 
से पता चछता है कि वह कार्यवाही मर्ममंदी होती है, पर आउतायी 
नही, कठोर होती है, पर कु नहीं, दृद होती है, पर दीत-हीन करने 
वाली नहीं है। यह कार्यवाही उदार होती है और उद्ददेश्यपूर्ण नहीं । 
उसमे जनता का हित होता है, वेबक्तिक रोप की भावना नहीं होतो 
उसमे न्याय की भावना होदी है और इस नियम का पान दुष्टियोचर 
होता है कि जब तक किसी व्यवितर का अपराध सिद्ध न हो झाए हे 
निदोंत समझा जाना चाहिए) प्रालियामेन्ट की जबता व नागरिकों के 
प्रति इस तरह का ब्यवहार नहीं होता कि दे शत्रु हैं बोर सा्वजलिक 





"विदेशों की शुछ संसदोष समितियाँ 447 


नीति अपनाई जाए या नहीं। इग्लैण्ड में (जैसा कि पाठसों को पता होगा) मत्रि- 
मण्डछ कापी स्थिर होता है और इसलिए वह अपना वैधानिक कार्यक्रम अवाध रूप 
से कार्यान्वितव कर सकता है| फ्रास में इसके विरुद्ध, अभी तक मतिमण्डल बहुधा 
अस्थायी रहे हैं, अतरव "नेशनल अमेम्ददी” को वहाँ अपनी समितियों में आस्था 
रखनी पड़ती है। अमरीका में तो सविधान ने ही कार्यक्रारिणी को कांग्रेस से विल्कुल 
स्वतस्त्॒ रखा है। अवएव कांग्रेस को विधेयको के बारे मे स्वय ही सब कुछ करना 
पड़ता है। ऐसी परिस्यिति में वहाँ समितियों के पास सम्पूर्ण अधिकार रहना 
स्वाभाविक ही है १ 


कनाडा में, समितियों मे अमरीकी समितियों का अनुकरण नज़र आता है, 
किन्तु उनमे वह प्रभावोत्यादकता नहीं, जो अमरीकी समितियों में है। इंग्ठेण्ड की 
तरह ही वहाँ भी मत्विमण्डल का समितियों पर प्रभाव नजर आता है ] 'कैनेडियन 





# इस प्रया-मेद को छाडड कैम्पियेन ने इस प्रवार व्यक्त किया है : 


“अधिकारों के विभक्लीक्रण का मसिद्प्रास्य, जो अमरीका में 
प्रमुदता से प्रचल्लि है, फ्रास में भी अपने कुछ भावुक अनुयायी रखता है । 
“हाउस ऑफ रिप्रेजस्टेटिव” को, कार्यक्रारिणी की सहायता की अनुपलब्पता 
की स्थिति में स्वय ही विधि-निर्माण आहि की अपनी व्यवस्था करनी 
पड़ी । ...इसी तरह की व्यवस्था क्तन्च चेम्दर' में लाई गई, विन्तु 
वहाँ ऐसा किए जाने के लिए यथेप्ट कारण नहीं था। वस्तुत. 'फ्रैन्च 
चैम्बर' को मरकार के प्रति नियन्त्रण का अधिकार रहता है। यह प्रथा 
फ्रास में क्यो अपनाई गई और “ससदीय! परृंपति का पूर्ण हूपेश अनुकरण 
क्यों नहीं किया गया, इसके वारण जानना महत्त्वपूर्ण हे। इसके दो वारण 
हैं एक तो यह रिं वहाँ बहुत से छोटे-छोटे ग्रुट होते हैं, न कवि एक दो 
बडी पार्थियाँ और दूसरे यह कि “चैम्बर तो मत्रिमण्डल को व्खास्त 
कर सकता है. पर मत्िकण्डड को यह अधिकार नहीं कि वह “चंम्वर” 
को वरखास्त कर सक्ते, क्योंकि अधिकतर “चैम्बर' ही अधिक स्थायी 
रहता है । यही बारण है कि “चंम्बर' को अपनी कृति अर्यात्‌ मत्रिमप्डल 
मे एक प्रक्गार भी अनास्था रहती है। चैम्दर” स्थादी (परम,नेन्ट 
क्मीशन्स) नियुक्त करता है जो कम से कम “चैम्बर' की अवधि नक 
सो वायम रहते ही हैं ४ 
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गवनेमेस्ट एण्ड पॉलिटिक्स/ नामक पुस्तक मे झूछोकी मे इस सम्बन्ध में एक बहुत ही 
उपयुक्त उदाहरण दिया है और बह है, वहाँ की लोक-लेखा-समिति का । यह समिति 
50-60 सदस्यों की समिति होती है और हर साल नियुक्र की जाती है। इसके 
सम्बन्ध भे क्लोकी का कहना है कि पिछले 0 वर्षों मे कभी समिति की बैठक नहीं 
हुई। समिति को 'ब्रेनगन स्कैन्डल” विषयक प्रारम्भिक जाँच का एक कार्य अभी 
सौंपा गया था । क्लोकी आगे लिखता है कि यह्‌ आवश्यक नहीं कि समिति कौ सिफा- 
रिशें स्वीकार ही हो जाएँ। इस प्रकार कनाडा की समिति-श्रथा ऊपरी तौर पर 
अमरीका की समित्ति-प्रथा का अनुकरण करती प्रतीत होती है, किन्तु वास्ताविकता 
यह है कि यह इग्लैण्ड की समितियों से भिन्‍न नही हैं । 


भारतीय समितियों के सम्बन्ध मे यह कहां जा सकता है कि जहाँ तक 
उनके अधिकारों और उपयोग का सम्बन्ध है, ये इग्लेण्ड दी प्रथा का ही अनुकरण 
करती हैं, किन्तु प्रवर समितियों के अधिकार व प्रयोग भारत में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते है । अन्य (किसी देश में उपनिवेशों को छोडकर) विधेयकों पर विचार 
करने के लिए प्रवर समिति का प्रयोग नही होता, वहाँ या तो सम्पूर्ण सदन समितियाँ 
हुआ करती हैं या स्थायी समितियाँ। हो सकता है विः यह ब्रिटिश राज्य की देन 
हो। वस्थुतः प्रवर समितियों की रचना ही ऐसी होती है कि किसी भी विध्रेयक को 
प्रवर समिति को सतौपे जाने विषयक प्रस्ताव मे सरकार को सदस्यों के नाम सुझाने' 
का अवसर प्राप्त होता है। स्थायी समितियों के सम्बन्ध मे यह बात छाग्र नही 
होती, क्योकि सदस्य पहले से ही सभा दुवारा वर्ष भर के लिए चुन लिए जाते हैं । 
इस प्रकार विदेशी सरकार विधान-निर्माण के अधिकार एसेम्बली को देना चाहती 
थी, साथ ही वह यह भी चाहती थी कि उस विधि-निर्माण की प्रक्रिया मे सरकार 
का काफी हाथ रहे ! प्रवर सम्रितियों की परृधति रडियत होने पर भी अब वस्तुतः 
भारतीय समिति प्रथा का एक आवश्यक अग बन गई है । 


अध्याय 8 
सम्तितियों को नई दिल्ला 


अन्य सभी प्रक्रियाओं की तरह समितियों की प्रक्रियाओं व तत्सम्वन्धी धार- 
णाओं का भी विकास होता रहा है। 00 वर्ष, यूवें जिस तरह विधि-निर्माण या 
विधि-सभा नियस्लणात्मक वाय के छिए समितियों वी आवश्यकता महसूस होती थी, 
आज समितियों के अन्यर्गंत उपसमितियों व खास तरह की समितियों (जैसे स्थायी 
समितियों) की आवश्यकता भानी जाने छगी है। इसी प्रकार, समितियों की उपा- 
देयता को स्वीतार करते हुए भी लोग उनसे सम्भावित खतरों को भी उपेक्षा से 
नही देखते । उद्दाहरणाय, लोगो को यह भय होने छगा है कि समितियाँ कही सभा 
से अधिक बलद॒ती न हो जाएँ। समिति व्यवस्था मे, जो नवीन प्रवृत्रियाँ नगर आती 
हैं, उनमे मुख्य प्रवृत्तियों को इस प्रकार गिनाया जा सकता है। 


(7) समितियों के आवश्यकता से अधिक प्रवछ होने का भय 


(2) दोनो सदनों के बीच अधिक सम्पर्क बी आवश्यकता जिसके परिणाम 
स्वरूप सयुक्त समितियों की सद्या मे वृद्धि 


(3) स्थायी समितियों में अधिक आस्था वे सम्पूणे सदन समितियों वी 
अपेक्षा रुचि 


(4) उपसमितियों का व्यापक प्रस्तार 


() समितियों के क्रावइमकुता से अधिक प्रबल होने का भय :- जैसा कि 
पाठकों ने तीसरे अध्याय में पढा होगा, समिति प्रथा का आरम्भ इसलिए हुआ था 
कि वे सभा वे नियन्त्रणात्मकु व विधि-निर्माथ विषयक कार्यों का भार समाल सके । 
यह उल्लेखनीय है कि नियन्त्रथ का वायें-क्षेत्र सम्रितियों ने इस हृद तक विस्तृत 
कर दिया कि समितियों का अस्तित्व सरकारी विभागों के छिए अवरोधक होने 
लगा। फ्रास वी स्थायी समितियों के बारे मे लिडरदेत लिखेता है, 'दोतो महायुदृधों 
के दीच के युग मे समितियों के विरदुध काफी हृद तक यहे आरोप छगाया जाता 
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था कि उनके कारण सरदारी विभागों के काम मे हस्तक्षेप होता था और वह संमदीय 
प्रक्रिया की एक अकुशल व अस्पप्ट पदुघति थी। “वह्तुतः अमरीका में जाँच- 
समितियाँ तो एक भपावह रूप ग्रहण कर चुकी हैं। वहां समितियाँ, चाहे जिसकी 
साक्ष्य छे सकती है। “कमेटी ऑन अनअमेरिक्न एक्टिविटीज' दुवारा की गई, “मेकार्थी 
बेस” की जांच इस आरोप की पुष्टि करती है। वहाँ समितियां, साक्षी को उसके 
साक्ष्य की गोपनीयता का कोई आश्वासन न देंते हुए, न्यायारूय वी तरह जांच बरती 
हैं। लेकित इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सभा को विधि-निर्माण कार्य 
में मदद देने के नाम पर, समितियों के प्रभुता सपन्‍न होने का भय हो चला है। 
अमरीका की समितियों के बारे मे एक साक्षी ने स्पष्टव' यह कहा या ; “आज काग्रेंस 
एक संगठित सस्था की तरह कार्य नहीं करती वरन्‌ वह सर्वदा असमन्वित होटी- 
छोटी सभाओं या समितियों का शुक समुच्च्य/ जान पडती है' । अमरीका की ही 
"कमेटी मॉन अनअमेरिकन एव्टिविटीज' के अस्तर्गंत ससद्‌ के अधिकारों को उल्लघत 
मिलता है, उदाहरणार्थं, उवत समिति दुवारा “लायेल्टी', 'सबवद्ान'! आदि झब्दो वी 
बरिभापा तय किया जाना वस्तुत ससदीय अधिकार सीमा का उल्लधन है। 


समितियों की इन प्रवृत्तियों के प्रति लोग जागरूक हैं और उनके नियर्त्रण 
की दिद्या मे प्रयत्न किए जा रहे हैं। ममरीकी समितियों के साथ्य छेने के भधिकार 
का विरोध सजवेल्ट और ट्वूमन दोनो ने क्या था, लेक्नि न्यायालयों ने इस विषय 
में समिति के अधिकारों का समर्थन किया था । अतएवं एक नया रास्ता खोजने का 
प्रयत्त क्या जा रहा है, जंसे (॥) साक्ष्य को गोपनीय माना जाए (2) साक्षी को, 
जाँच करनेवाले से भी कुछ प्रइन पूछने का अधिकार होना चाहिए, तथा (3) 'सीनेट' 
को यह अधिकार होना चाहिए कि वह कसी भी समिति को जाँच करने से वचित 
कर सके । “हाउस ऑफ कॉसन्स' ने इस विषय में पहले से ही संयम दिखलाया है। 
इंग्लैण्ड में, (हिंसक अपराध” तथा 'देश-द्रोह' आई से सम्बन्ध मामछो पर राजनैतिक 
आधार पर विचार नही होता, वरसु उन पर न्यायालयों मे विधिवत्‌ विचार होता 
है। जैसा कि हमंन फाइनर ने कहा है (पिछले अध्याय में उदाहरण देखिए), इस 
सम्बन्ध मे ब्रिटिश पराछियामेन्ट का व्यवहार अधिक उदार व अधिक मर्यादित 
रहता है” । 

जहाँ तक विधि-निर्माण के कार्य मे समद के अधिकारों के उल्लघन वा प्रइन 
है, इंग्लैण्ड मे ससद्‌ ने झुछ् से ही इस सम्बन्ध मे उचित कदम उठाए हैं ॥ उदाहरणाय 
संविधान से सम्बन्ध रखनेवाले विधेयक वहाँ समितियों को नही सौंपे जाते ॥ इसी 
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प्रकार अस्य महत्त्वपूर्ण विधेयक भी समितियों को नही सौंप जाते हैं। ब्टीयरे इस 
सम्बन्ध मे लिखता है; “945 मे, समितियों के अधिक अधिकार सम्बन्धी अपने 
प्रस्ताव को सामने रखते हुए, लेबर पार्टी वी सरकार ने यह मावा था कि सविधान 
जैसे महत्त्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित विधेयकों को, स्थायी समितियों में वह जाँच के 
लिए नही भेजेंगी, बरनू्‌ यह वाये सपूर्ण रादन-समिति को ही सौपा जाएगा। 
वास्तव में, जब समय-समय पर हाउस ऑफ छाडंस के निलवनकारी निपेधाधिवार 
को बम करने के लिए “पालियामेन्ट बिछ ऑफ 947' छाया गया तो वह सम्पूर्ण 
सदनन्समिति अर्थात्‌ एक तरह से सारे सदन के सामने ही विचारार्थ लाया गया 
था, न कि स्थायी समितियों के सामने । 'वंसे भी इग्लेण्ड में यह पदुधति प्रचलित 
है कि समितियाँ क्तिना ही महत्त्व प्राप्त कर छे, वे सभा के महत्त्व को कम नही 
कर राकती । एरिक टेलर के शब्दों मे , 'कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश की प्रतिनिधि- 
सभा में समितियों का स्थान उतना ब्यून होगा, जितना ब्रिटेन में । कुछ देझ्ों मे 
विधान-सभाओं ने अपनी समितियों के माध्यम से, अपने हाथो में कार्यकारिणी के 
कृत्यों को लेने की चेप्टा की है। अमरीका मे वाग्रेस की ऐसी समितियाँ है, जो नीति 
निर्धारित करती है और सरकार के कार्य में हस्तक्षेप बरती हैं। फ्रास के तृतीय 
गणतन्न-काल मे, प्रतिनिधियों दवारा छुने ग्रए्‌ ब्यूरो इसी तरह का बाय और भी 
अधिफ मात्रा मे करते थे । इस तरह का कोई अधिवार इशग्लैण्ड की समितियों वो न 
तो है और न रहा है । थास्तव मे इस तरह की धारणा ही हमारे (ब्रिटेन के) संविधान 
के प्रतिनूल है। इस देश मे विधायिका कानून बनाती है और नीति वी आलोचना 
करती है। इसकी समितियाँ वेवल सभा की सहायक संस्याएँ हैं और विधाथी और 
आलोचनात्मक यग्ल के साधन है । फ्राथ में भी पाँचव गणतल्व वे काल से समितियों 
पर प्रतिबन्ध छगाया गया है। तृतीय व चतुर्थ गणतत्न के काल में समितियों को 
विधि-निर्माण के विषय में पूरी आजादी थी, पर पाँचवे गणतत्र के वाल में यह 
नियम बना दिया गया कि जय विसी सरबवारो विधेयक पर सभा विचार करेगी तो 
विधेषक वा पाठ वही द्वोना चाहिए जो सरकारी पक्ष द्वारा पेश किया गया हो, 
कि बह जो समिति ने सशोधन वर अपनाया हो । 


समितियों के आवश्यकता से अधिक प्रबल होने के बारे में 'इन्टर परल्िया- 
भेन्टरी यूनियन' ने, विश्व वी 4। समझो के अध्ययत विययतर, ग्रन्थ 'प्राछियामेन्द््सा 
में जनता वा ध्यान आक्धित कराया है। पुस्तक वे शब्दों म, समितियों की आव- 
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इयकता व उन्हें दी गई आजादी पर यथोचित प्रतिबन्ध# होना चाहिए। ससदु की 
प्रभूता अविभाज्य है। और समितियों को संसद्‌ की प्रभुता का अतिक्रमण नहीं 
करना चाहिए। उन्हे अपना कार्य करने की जो स्वतम्लता इस समय प्राप्त है, 
उसके कारण उन्हें अपना कार्य क्षेत्र इतना नही वढाना चाहिए जो निश्चित मर्यादा से 
बाहर हो समितियों का काय॑, महत्त्वपूर्ण व प्रभावकारी भले ही हो, पर काफी 
विवेक से किया जाना चाहिए ताकि वे कोई ऐसा काम न करें, जो वस्तुत' संसद 
का ही परमाडथिकार हो । 
(2) दो सदनो के घीच अधिक सम्पक्षंः सयुक्त समितियों की वृद्धिध : 

दिवतीय सदन के सदर्भ में शुकत कथन पूर्णतः संगत ओर उपयुक्त है। यह 
उल्लेखनीय है कि जिस धमय विधि-सभाओं मे, दिवतीय सदन निर्मित किए गए थे, 
उस समय वे वर्ग विज्ञेप के अधिकारो की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए थे । 
इंग्लेणड कहो-क्ही पर द्वितीय सदन जनमत को नियलित करने के साधन के रूप 
में अपनाए गए । यही वात भारत के सन्वन्ध मे कही जा सरुती है। अनेक देशो मे 
दिवतीय सदत की सस्थाएँ प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों के: समान अधिकार 
के सरक्षण के लिए सगठित की गईं । अमरीका व यूरोप के अग्य देशों में ऐसा ही 
हुआ है। इन मूल ध्येयो के परस्पर भिन्‍न होते हुए भी द्वितीय सदनों ने अपने 
संकुचित उद्देश्यों से आगे बढ़कर प्रत्येक देश में अपनी उपादेयता निविवाद रूप से 
सिदूध वी है। इन सदनों मे भी समितियों का बोलबाझा रहा है॥ समितियों का 
बोलबाला रहने के कारण ही, सयक्त समितियों की आवश्यकता प्रतीत हुई है और 
अब अधिकाधिक सयुक्‍त सप्रितियों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है । 


जैसा कि अध्याय 3 में बताया गया है, कि आस्ट्रेलिया मे जितनी सविहित 
समितियाँ है, वे सभी सपुक्त शमितियाँ हैं॥ छेकिन अमरीका, स्वीडन आदि देशों 
में भी, पिछले कुद्ध दर्पों मे सयुक्त समितियों के प्रति झुक्गाव५७ दीखता है | अमरीका 


# कुछ हद तक समितियों के प्रति यह व्यवहार ठीक ही लगता है, क्योकि 
सरवारी अधिकारी दिन दित व्यावसायिक थान वृद्ध के कारण अब 
शासन पर अधिक नियन्तण रखने में समय हैं और संसदीय समितियों 
दुबारा नियन्त्रण किए जाने की अब अधिक आवश्यकता नही रह गई है। 

७७ गैलोवे लिखता है 'युदुयोपरान्त काल से, नियुक्त की गई सयुक्‍द 
समितियों की सफलता से प्रभावित होकर छोगो ने 'काफ़ॉन्स कमेटी 
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की 79 वी काग्रेस के काछ में 4 स्थायी व 3 प्रवर संयकत समितियाँ नियुक्त हुई 
थी। 80 वी वाग्रेस के काल मे इनकी सख्या क्रमश, 7 व4 थो। 8 वी वाग्रेस के 
काल में 8 सयुक्त स्थायी समितियाँ नियुक्त की गई थी । 


कहा जाता है फरि स्वीडन में अधिकाश विधि-निर्माण, 9 सयुकत समितियों 
दुवारा ही होता है। वहाँ यह प्रथा है कि सयुवत समितियाँ एक साथ दोनों सदवों 
को अलग-अलग प्रतिवेदन पेश करती हैं और दोनों सदन साथ-साथ उन पर विचार 
करते हैं। 

भारत में भी सयुक्त समितियों के अधिकाधिक प्रयोग को भ्रवृत्ति दीखती है। 
जहां 947 तक केवल कभी-कभी सयुकतर प्रवर समितियाँ स्थापित होती थी, वहाँ 
शव संयुक्त प्रवर समितियों का काफी उपयोग होता है। प्राय. प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
विधेयक पर सयुकत प्रवर सम्रिति द्वारा हो विचार क्या जाता है। इसके अति+ 
रिक्त स्थायी सयुवत्त समितियों का भी इधर प्रचलन अधिक देखने में आता है, जैसा 
कि अध्याय 6 में बताया गया है। अब सदस्यों के भत्ते तथा छाभपदों के लिए 
संयुक्त समितियाँ विदुधप्रान हैं। इसके सिवा पुस्तकालय के लिए भी, यदुयपि प्तयुकत 
समिति की व्यवस्था नहीं है, फिर भी सम्बन्ध समिति में लोक-लेखा समिति की 
तरह राज्य-सभा का सहयोग लिया जाता है। अभी हाल में नियुक्त सर्गारी उप- 
क्षमो सम्बन्धी समिति& में भी (यदुयप्रि वह सयुवत नही है) छोक-सभा व राज्य- 
सभा दोनो के सदस्य है । 


रूप मे, शासन पर नियल्रण वे दो सदनो के वीच समन्वय के किए समुक्त 
समितियों के अधिकाधिक प्रयोग का सुझाव दिया है । 4950 मे, कांग्रेस 
के पुनर्गठन विषयक एक प्रइनावली वे उत्तर में लोगो ने जो सुझाव दिए 
थे, उनमे सयुक्त समितियों के अधिक प्रयोग का सुझाव सवते अधिक 
लोगो ने दिया था । (यहाँतक कि) 82 वी काग्रेस मे लोगों ने ऐसे कितने 
ही प्रस्ताव और विधेयक कांग्रेस के सम्मुख पेश किए थे, जिनका 
उद्देश्य आयब्यथक, काग्रेत का पुनर्गठव, आथिक विकास, वायु मार्गे- 
नीति आदि विधयो पर सदयुक्‍त समितियाँ का निर्माण कराना था ।” 

& इस समिति वी स्थापना 96] में ही हो जाती, पर जब छोक-सभा में 
इस त्तरह रा प्रस्ताव लाया यया को राज्य-सभा ने उस यर आपत्ति 
उठाई और यह आंग्रह कया कि समिति मे राज्य सपा के भी सदत्त्य 
होने चाहिए । 
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(3) स्थायी समितियों में अधिक आस्थाऋ :--यहे एक बिल्कुल ही नई 
प्रवृत्ति है। अमरीका व अन्य देशो में पहले से ही स्थायी समितियाँ अधिक कार्यश्ील 
घ महत्वपूर्ण रही हैं. पर इम्लैण्ड मे भी, जेसा कि वहाँ की 'सेलेक्ट कमेटी ऑन 
प्रोसिज्योर' के विभिन्‍न प्रतिवेदनों से प्रकट होता है, स्थायी समितियों के प्रति आस्था 
अधिक बढ रही है। 945 मे, नियुक्त 'सेलेब्ट कमेटी ऑन श्ोसिज्योर' ने, अपने 
अधिवेदन मे कहा था “अधिकतर सव विधेयक स्थायी समितियों को ही सौंपे जाने 
चाहिए । यथा सम्भव उतनी स्थायी समितियों नियुक्त की जाएँ, जितनी सभा के 
सामने आनेवाठे विधेयको पर शीघ्रता से विचार करने के लिए भ्रावश्यक हो ।” इस 
सिफारिश के अनुरूष समितियों की सख्या वहाँ बढा कर 6 कर दी गई और सभा 
ने उनकी सदस्य-संख्या में भी वृद्धि की । 958 की “सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रोसिज्योर 
ने, इस दिशा में वित्त-विधेयक के विषय मे पुत कहा है कि विधेयक पर “कमेटी 
भॉफ दि होछ हाउस' भे विचार होने की अपेक्षा उसके कुछ भागों पर स्थायी 
समितियों दुवारा विचार किया जाना चाहिए | हेराल्ड लास्की, र॑म्जे म्योर, एमरी, 
माकरंण्ड, क्विप्स, प्रिमान्ड, हालिरा, णेनिग्स आदि समदु-प्रक्रिया-विशारदों ने इन 
अवर समितियों के अतिरिक्त स्थायी समितियों के प्रयोग वी मी मांग की है | इस 
समितियों से मह छाभ होगा कि सदस्यो का ससदीय कार्यक्रम में ज्यादा हाथ रहेगा, 
जो विद्ममात प्रणाली भे नही रहता, न्‍पोंकि जब विधेयकों पर सभा में विचार 
होता है तो दलबन्दी शुरू हो जाती हे और उनकी उपादेयता अथवा महत्ता के आधार 
घर सूक्ष्म विचार नहीं हो पाता। इस सम्बन्ध में 'हैन्डड सोसाइटी” की 'पालिया- 
मेन्टरी रिफॉर्म/ 2933-58 नामक पुस्तक के 'सर्वे ऑफ सजेस्टेड रिफॉर्म' से समिति- 
प्रथा के सुधारो की चर्चा करते हुए कहा गया है : 


# जहाँ स्थायी समितियों के प्रति ससद्‌ की अधिक आस्था दिखलाई देती 
है, वहाँ सम्पूर्ण समितियों सभाभागों के प्रति आस्था का हास स्पष्ट 
प्रस्ट होता है, क्योकि सम्पूर्ण सदन समितियों के अन्तर्गत एक तो 
सदस्यों को हर विपय पर बहस में भाग लेने के लिए तैयार रहना 
पडता है, दूसरे इन समितियों की सदस्यता उन्हे अनुपयोगी बनाती है । 
इसका एक और कारण भी है और वह यह कि सभाभागों में परची 
डालकर सदस्य चुने जाते हैं, जिसके परिणामध्वरूप उनमे दलो का 
प्रतिनिधित्व उसी अनुपात मे नही रहता, जिस अनुपात में सभा मे 
रहता है । 
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“यह स्पष्ट है कि पिछले कई साछो में, इस तरह वी विभागीय समितियों 
वी स्थापना के पक्ष में काफी आस्था रही है। यह भो स्पष्ट है कि इनका विरोध 
कम हुआ है। फिर भी समितियों की स्थापना सम्बन्धो निष्क्रियता के कारण, यह 
(यल्किघित) विरोध अभी तक प्रवलछ सिदृघ हुआ है | 


सम्भव है कि यह विरोध रादस्यों की इस आश्यक्ा का दूयोतक हो कि कही 
उन्हे अपने अध्रिकार समिति वो न देने पढे । क्दाचित्‌ तत्वालीन अध्यक्ष महोदय 
का यह कथन ठीक हो, जो उन्होने 93 में प्राउकलनो ने बारे में चर्चा करते हुए 
कहा था: 'गह सम्भव नहीं कि प्रावकलनों पर आलोचना करने का अधिकार 
सदस्यों दुवारा एक छोटी समिति नो सौंप दिया जाए।” 


“बदुयपि राष्ट्रीय उद्योगों की जाँच के लिए सदत में एक विश्येष 
समिति की नियुनित्र महत्त्वपूर्ण है। हाउस ऑफ़ कॉसन्स ने एक और स्थासी समिति 
स्थापित की है, जिसका नाम है 'वेल्य ग्रान्ड कमेटी । 'पालियामेण्ट एट वर्क के 
लूखको ने भी इसी प्रवार कौ धारणा व्यक्त वी है। 945 ब 948 नी मेलेक्ट 
कमेटी ऑन प्रोसिज्पोर की रिपोर्टों में इस बात पर काफी मसर्तेक्य है दि सच्चे संसदीय 
सुधार के किए समिति-प्रथा का अधिक प्रयोग होगा चाहिए । 


कनाडा में भी इधर स्थायी समितियों के गठन किए जाने का कुछ विदुवानों 
ने आग्रह किया है। उनका बथन है कि सम्पूर्ण सदन समिति के स्थान पर, यदि 
स्थायी समितियाँ गठित की जाएँ तो पालियामेन्ट का कापी समय बच जाएगा। 
डॉसन७ ने अपनी पुस्तक “प्रोसिज्योर इन दि केनेडियन हाउस ऑफ बॉमन्स' में लिखा 


% डॉसन के छब्दों में सस्दीय नियमों में कोई परिवर्तत किए बिसा 
समितियों बी प्रणाडी में, जो एक सुधार किया जा सकता है, वह यह 
है कि प्राप सभी राखारी विधान विधेयक्षों वो स्थायी समितियों के 
पास भेजा जाए। बुद्ध थोड़े से विधेयको, जेसे वजट से सम्बन्धित तथा 
विनियोग विधेयको को इस प्रकार की ब्यवस्था से मुक्त क्या जा सकता 
है। यदि शेष विधेयक समिति को सौंप दिए जाएं तो सदन का बोझ 
कम हो जाएगा और समितियो की यह प्रतिप्ठा भी बढ जाएगी, जिसका 
आग परयाष्त अभाव है” । 


वह आगे और भी बहता है, निविरोध प्राक्‍क्‍लनों के लिए स्थायी 
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है कि जब कभी कनाडा की समिति-प्रथा का पुतरावलोकन हो, वहाँकी वतंमान 
विशिष्ट समितियाँ स्थायी समितियों में परिवर्तित कर देनी चाहिए 4 


यह प्रवृत्ति भारत में भी नजर जाती है, किन्तु समिति-व्यवस्था के सम्बन्ध 
जे अभी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है) “इन्डियन ब्यूरी झॉफ पलिया- 
औन्टरी एफेयर्स' की एक विचारगोष्ठी में भाषण देते हुए लोक-सभा के भूतपूर्व सचिव 
तथा आजकल राज्य-सभा के सदस्य श्री एम० एन० कौल ने भावी ससदीय वायों 
का याका खीचते हुए कहा या: 'ससद्‌ का समय अधिक आवश्यक व महत्त्वपूर्ण 
विपयो के छिए बचाया जाना चाहिए। ससद में नीति और सिदृधात्तों पर बहस 
होनी चाहिए न कि सूक्ष्म बातो पर । सूद्ष्य बातो पर विचार करने के लिए समितियों 
का अधिक उपयोग किया जाता चाहिए और समिति दी व्यवस्था भी नए ढंग से 
वी जानी चाहिए। उदाहरणाथ्थ, इन समितियों वी बैठकों में पत्रन-सवाददाताओं को 
जाने देनन चाहिए और समिति की कार्यवाहो प्रकाशित कर हर सदस्य वो उपलब्ध 
कराई जानी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि जब सन्ना के सम्मुख समिति 
का प्रतिवेदद आएगा, तब छोगो को उन्ही बातों को पुव. दुहराने की इच्छा कम 
रहेगी । इसके साथ ही अध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह उन 
सशोधनो को अस्वीकार कर दे, जिनपर समिति द्वारा विचार किया जा चुका हो 
ओर जिन्हे बह महत्त्वपूर्ण नही समझता हो ॥ इस प्रक्रिया को स्वीवार करने से 
सभा का बहुत सा समय बच जाएगा, क्योकि कई समितियाँ एक साथ बेठ सकेंगी। 
इससे समाचार-पत्नों व जतता को बाद-विवाद की प्रग्रत्ति वी जानवारी रहेगी। 
इससे सदस्य भी अपने समय का अधिक उपयोग कर सकेंगे, क्योकि उन्हें अपनी रुचि 
के विधेयक सभा के सम्मुख आने तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उपर्युक्त सारे 
सुझावों का यह अर्थ होगा कि सभा छोटी छोटी सस्थाओं के रूप में बैठ कर कार्य 
कर सक्ेगी। सरकारी उपक्रमों सं्खस्बी समिति व राज्य-समा वी अभी हाल में 
स्थापित अधीनस्थ विघान सम्बन्धी समिति, इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं । 





समितियों का उपयोग करने, की वर्तमान प्रवृत्ति को आओ बढाया जा 
सकता है ओर विभागों के नियमित रूपसे फेर-बदल की व्यवस्था वी 
जा सकती है, जिससे कि सभी सेवाओं का प्रत्येक दो या तीन वर्षो 
की अवधि में परीक्षण क्या जा सके ॥” (देखिए--'ईमोक्रेटिक गवर्नमेट 
इन कनाडा', डॉसन, पृष्ठ 253 और 228) 
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(4) उपस्तमितियों का व्यापक प्रध्तार +--उपसमितियो वी प्रथा अमरीका 
में बहुत दिनो से प्रचल्ति थी विन्‍्तु अब वह और भी अधिक प्रचलित प्रतीत होती 
है। जिन उपसमितियों ने महत्त्वपूर्ण का्थ कर नाम कमाया है, उनमे निम्न उल्लेख- 
नीय हैं: 950 की 'प्विनेट आम्ड सदिसेज प्रिपेयडनेस सब्वमेटी', 950-5] 
की 'सव कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी/ तथा 'सब कमेटी ऑफ दि हाउस ध्युडी- 
शियरी वमेदी' । उपश्रमिति की प्रवा यहाँ इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि 
]950-5] के काऊू में निम्न त्तीन उपसमितियों ने अपने-अपने वार्य-्सचालन के 
लिए स्वतग्ल नियम बनाए थे : 


() प्रोवयोरमेन्ट एण्ड विल्डिग्ग सबकमेटी ऑफ दि हाउस बमेदी ऑम 
एवस्पेन्टीचर इन एक्सीवयूटिव डिपार्टमेन्ट 


(2) इनवेस्टीग्रेशन्स सवक्मेटी ऑफ दि सीनेट कमेदी ऑन एवस्पेन्डीचर 
इन एक्सीव्यूटिव डिपार्टमेन्ट, तथा 


(3) सबमेर्टी ऑफ दि सीनेट कमेटी ऑन आम्ड सर्विसेज 


950 में, 'फॉरेन रिलेशन्स कमेटी! ने, इस दिशा में एक और कदम 
उठाया था और वह था एक 'बन्सल्टेटिव सवकमेटी' कौ स्थापना। इस तरह की 
सलाहकारी उपममितियाँ थब प्रत्येक विभाग के लिए नियुक्त की जाती हैं । जेंसा 
कि पहुले बताया गया है, उपसप्तितियों से गरणपूत्ति की समस्या हल होती है। दूसरे 
उपसमितियों के माध्यम से मए सदस्यों को भो महत्त्वपूर्ण कार्य करते झा अवशार 
मिलता है । 


उपसमितियों बी उपादेयता के बारे से, 'सीमेट एक्सपेस्डीचर कमेटी! के 
प्रधान, प्िनेटर जॉर्ज डी० ईकेन ने वहा है. 'मेरे विचार में यहो (उपसमिति+ 
व्यवस्था) हमारे कार्य की सबसे युत्रितवगत रीति है। इसमे जाँच व साध्य वे समय 
पूरी समित्रि वी अपेक्षा वैंठकें बुलाने मे कही वम झझट होती है । यह प्रथा वाफी 
अच्छी तरह वाम कर चुकी है और मैं उपसमिति-प्रया के पक्ष में हैँ । “इसी तरह 
सिनेटर छा फोलेट ने वहा है ; “मेरा ख्याल है कि विधेयक विशेष के छिए उप- 
समितियाँ नियुवतर करने के स्थान पर स्थायी उपसमितियाँ नियुक्त होनी चाहिए + 
विपय विशेष वी पूर्णता या विद्येपता की अपेक्षा वाल विधेयवों वे लिए, विधायवो 
बा भी विशेषज्ञ होना आवश्यक है। उपस्मितियों से यह विद्येपज्ञता प्राप्त होने में 
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सहायता मिलती है । 'एक अन्य लेखक ने कहा है ; 'ऐसे प्रश्वों पर, जिनमे अधिक 
विज्लेपज्ञता दिखछाने की जरूरत है, उप्समितियाँ विशेषज्ञता दिखलाने का मौका 
भ्रदान करती है। वे पद्धति की प्रौडता मे छोच छामे भे भी मदद करती हैं, क्योकि 
उससे पद्धति समिति के कम प्रौढ सदस्यो को विधान सम्बन्धी कार्य वरने का मौका 
मिलता है । 


भारत में भी इधर उयसमितियों के अधिक प्रयोग पर जोर दिया गया है। 
जहाँ पहले लोक-सभा की प्रावकलन व छोक-ऊेखा-समितियाँ एक दो उपसमितियाँ 
“नियुक्त करती थी, अब वे पाच अथवा छः उपसमिवियाँ या अध्ययतगुट हर साल 
बनाती है। इसी तरह अन्य स्थायी समितियाँ भी उपसमितियों का अधिकाधिक 
प्रयोग करने लगी है । उपसमितिसों के अधिक प्रयोग के लिए अभी काफी विस्तृत 
स्षेत्र है। पू्वोक्त ससदीय विकास के प्रसग मे ही श्री कौब ने कहा है ; 'अभी हमारे 
यहाँ दो समितियाँ है, जो प्रावकलनो पर विचार करती हैं और लंखाओ की विस्तृत 
जाँच करती है! प्रावकलतों वी जाँच इतना विशाल कार्य है कि एक साल में केवल 
कुछ प्रक्‍ककलनों की ही जाँच हो सकती है और अधिकाझ्न प्रावकलन शगेर जाँच के 
ही सभा दूवारा पारित हो जाते है । छक्तित यह जरूरी हे क्रि ससदीय वित्तीय 
नियन्त्रण सूक्ष्म हो इमलिए प्राक्कलन-सम्रिति मे कई उपसमितियाँ नियुक्त करने 
की प्रथा अपनाई जाती चाहिए, जिसके अन्त्गंत एक-एक या अधिक मन्त्रालयों वी 
स्वतन्त्र रूप से जाँच हो सके -इसी तरह छोव-लेखा-समिति को भी उप* 
समितियों के माध्यम से काम करना चाहिए, जो न केवल सरवारी व्यय व्यवहारों 
की जाँच करे, वरतू आयन-ब्यवहारों की भी जॉच करें। इस समय समिति के पास 
यह जानने का साधन नही है कि कर और घुल्क के रूप मे सरकार को जो प्राप्तियाँ 
होनी चाहिएं, बे प्राप्त हो गई हैं या नही । इसी तरह समिति मुख्यतः नियन्त्रक 
सथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन के आधार पर ही आगे 
बढनी है। उसके पास स्वतन्त्र रूप से सरकारी मन्ल्राऊय या विभाग की जाँच करने 
का कोई साधन नही है । यदि वह उपसमिति के साध्यम से काम करे थो समिति का 
काम अधिक विस्तृत और प्रबल हो सकता है । 





परिश्ििष्ट ! 
कुछ विदेश्ञों को संसदें व उनको समितियाँ 


“इग्लेण्ड : हाउस ऑफ कॉमन्स 


(॥) 


(2) 


(3) 


सपूर्ण सरन समितियाँ 

(क) कमेटी ऑन विल्स 
(ख) कमेटी ऑन वेज मीन्स 
(ग) कमेटी ऑन सम्लाई 


स्थायी समितियाँ 

(क) स्काटिश स्टल्डिय कमेटी 

(ख) 5 अन्य स्थायी समितियाँ, जो क्रमश ए, बी सी, डी, ई समिति 
वे भाम से ज्ञान है । 

प्रवर समितियाँ 

(क) सेलक्ट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स 

(ण) सेलक्ट कमेटी ऑन किचेन एण्ड रिफ्र शमेन्ट सूम्स 

(ग) सेलेक्ट कमेटी ऑन प्रिविल्जेस 

(घ) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउन्ट्स 

(ड) सेलवट कमेटी ऑन पब्लिक पिटीशन्स 

(च) सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक्रेशन्स, डिब्रेट एण्ड रिपोर्ट 

(8) सेछेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन्स 

(ज) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैच्पूटरी इन्स्ट्र,मन्ट्स 

(झ) सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टेश्डिय आंडर्स 

(वा) सेलेक्ट कमेटी ऑन अनअपोज्ड दिल्स 
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(ट) सेलेक्ट कमेटी ऑन आर्मी एक्ट एण्ड एयरफोर्स एक्ट 

(5) फ्लेलेक्ट कमेटी ऑन कोर्ट बॉफ रेफरीज 

(ड) पेलेस्ट कमेंटी ऑन हाउस ऑफ कॉमन्स एकॉमोडेशन 

(6) प्ेलेक्ट कमेटी ऑन मेम्वर्स ऐक्स्पेन्सेज 

(ण) सेलेक्ट क्मेठी ऑन पोस्ट ऑॉफिस एण्ड स्टेट ओन्‍्ड रेलवेज 


नोट * इनके अतिरिक्त कभी-कभी दोनों सदनो की सयुकत तमितियाँ नियुवत्त करने 


की प्रथा भी प्रचलित है । 


अमरीका : हाउस ऑफ रिप्रेजेस्टेटिव 


(क) 


(ब) 


सपूर्ण सदन समितियाँ : 

(।) कमेटी ऑफ दि होल ऑन प्राइवेट कैलेन्डर 
(2) कमेटी ऑफ दि होल ऑन यूनियन कौलेन्डर 
स्थायी समितियाँ 

() कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 

(2) कमेटी ऑन एप्रोप्रियेशन्स 

(3) कमेटी ऑन आर्म्ड सविसेज 

(4) कमेटी ऑल बैंकिंग एण्ड करेन्सी 

(5) कमेटी ऑन पोस्ट ऑफिस एण्ड सिविल सर्विस 
(6) कमेटी ऑन दि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया 
(7) कमेटी ऑन एजुकेशन एण्ड लेबर 

(8) कमेटी ऑन एक्स्पेन्डीचर इन दि एक्सीवयूटिव डिपार्टमेन्ट 
(9) कमेटी ऑँत फॉरेन अफेयर्स 

(१0) कप्रेटी आँठ हाउस एडमिनिस्ट्रेशन 

(]) कमेटी ऑन इन्टर स्टेट एण्ड फॉरेन कॉमर्स 
(2) क्मेटो ऑन ज्यूडिशियरी 

(3) कमेटी आन मर्चेन्ट मरीन एण्ड फिशरीज 


हुछ विदेशों को संसद व उनकी समितियाँ व6] 


(4) कमेटी ऑन पब्लिक लैन्ड 

(5) कमेटी ऑन पब्लिक बक्से 

(6) कमेटी ऑन रूल्स 

(!7) कमेटी ऑन अनअमरिकन एक्टीविटीज 
(8) कमेटी ऑन वेटरन्स अफेयर्स 

(9) कमेटी ऑन वेज एप्ड मीन्स 


पझमरीका : सीनेट 


(क) 


नोद : 


स्थायी समितियाँ : 

([) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री 

(2) कमेटी ऑन एप्रोप्रियेशन्स 

(3) कमेटी ऑन आम्ड्ड सर्विसेज 

(4) कमेटी ऑन बैंकिंग एण्ड करेन्सी 

(5) कमेटी ऑन पोस्ट आफिस एण्ड सिविठठ स्विस 

(6) कमेटी ऑन डिस्ट्रिकंट ऑफ कोलम्बिया 

(7) कमेटी ऑन गवनमेस्ट आपरेशन्स 

(8) कमेठी ऑन फाइनेन्स 

(9) कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन्स 

(0) कमेटी ऑन इन्टरस्टेट एण्ड फॉरेन कॉमर्स 
(]) कमेटी ऑन ज्युडिशियरी 

(2) कमेटी ऑन लेबर एण्ड पब्लिक वेलफेयर 
(3) कमेदी ऑन इन्टीरियर एण्ड इन्स्यूछर अफेयर्स 
(4) कमेटी ऑन पब्लिक ववर्से 

(5) कमेटी ऑन रूल्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन 
इनके अतिरिवत दोनो सदनों की संयुवत समितियाँ नियुवत करने 

की भी प्रथा प्रचलित है 
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फ्रांत : नेशनल एसेम्दडी तथा सीचेट 


स्थायी समितियाँ : 


(7) कमेटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्स 

(2) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स 

(3) कमेटी ऑल एम्रीकल्चर 

(4) कमेटी ऑन ऐलकोहलिक डिंक्‍्स 

(5) कमेटी ऑन डिफल्स 

(6) कमेटी ऑन एज्यूकेशन 

(7) करंटी ऑन फैमिली, पब्छिक हेल्‍थ एण्ड पॉपुलेशन 
(8) कमेटी ऑव फाइनेन्स 

(9) कमेटी ऑन इन्टीरियर 

(07) कमेटी ऑन जस्टिस 

(7) कमेटी ऑन मचेन्ट मैरीन एण्ड फिशिंग 

(2) कमेटी आन कम्यूनिक्रेशन्स ट्रासपोर्ट एण्ट द्वरिज्म 
(3) कमेटी ऑन पेन्शवन्स 

(१4) कम्रेटी ऑन रेडियो, सिनेमा एण्ड टेलोविज़न 
(35) कमेटी ऑन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन एण्ड इनर्जी 
(6) कोरेडी ऑन फ़चाइज हल्स एण्ड कॉन्टटीदुयूडइनल छा 
(7) कमेटी ऑन रिकॉस्ट्ट्रक्शन, वार डेमेज एण्ड हाउसिय 
(8) कमेटी ऑन लेबर एण्ड सोशल स्िक्‍्यूरिटी 

(9) कमेटी ओवरसीन टेरिटरीज 

अन्य समितियाँ : 

(]) अकाउन्ट कमेटी 
(2) कमेटी ऑन पालियामेन्टरी इम्यूनिटीज 

(3) कमेटी जॉफ़ कोऑडिनेद्यन 
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(4) स्पेशल बेदी (जो अनेक हैं) 


नोट : इनके अतिरिक्त दोनो सदतों की संयुक्त समितियाँ व नेशनल 
एसेम्बली मे 0 सभाभाग नियुक्त करने की भी प्रथा प्रचलित है । 


कनाडा ; हाउस्त ऑफ कॉमन्स 
स्यायो समितियाँ : 
() कमंटी ऑन प्रिविजंजेज एण्ड इलेबशन 
(2) कमेटी ऑन रेत्वेज, कैनाल्‍स एण्ड टेलिग्राम छाइन्स 
(3) कमेटी ऑन मिस्लेनियस प्राइवेट विल्स 
(4) कमेटी ऑन वे किंग एण्ड कॉमर्स 
(5) कमेटी भॉन पब्लिक अवाउन्ट 
(6) कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एण्ड कॉलोनाइजेशन 
(7) कमटी ऑन स्टैन्डिग ऑर्ड््स 
(8) कमेटी ऑन मैरीन एण्ड फिशरीज 
(9) कमेटी ऑन माइन्स, फॉरेस्ट एण्ड वाटर्स 
(0) कमेटी ऑन इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्टरनेशनल रिशन्स 
(4) कमेटी ऑन डिवेट्स 
(42) कमेटी ऑन एक्सटनेछ अफेयर्स 
(।3) कमेटी ऑन एस्टीमेट्स 
(4) कमेटी ऑन प्राइवेट पिल्स 
(5) कमेटी ऑन रेस्टौरेन्ट 
(6) कमेटी ऑन वेटरनुस अफेयर्स 
(7) कमेटी ऑन छाइब्र री 
(8) कमेटी ऑन प्रिंटिंग 


सम्पूर्ण सदन समितियाँ : 
(!) वमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स 
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(2) कमेटी ऑन सप्छाई 


नोट : इनके अतिरिवत वहाँ प्रवर समितियाँ तथा संयुक्त समितियाँ बनाने 
की भी भ्रथा प्रचलित है । 


सीनेट ६ 
स्थायी समितियाँ : 


(7) कमेटी ऑन स्टँन्टिंग जॉर्ड्स 
(2) कमेटी ऑन बैकिय एण्ड कॉमर्स 
(3) कमेटी जॉन रेल्वेज, टैलिग्राफ एण्ड हा्वेस 
(4) कमेटी ऑन गिसलेनियस प्राइवेट बिल्स 
(5) कमेटी ऑन इस्टनेल इकॉनॉमी एण्ड रिपोटिय 
(6) कमेटी ऑन डिबेट एप्ड रिपोर्टिंग 
(7) कमेटी ऑन डाइवोसे 
(8) कमेटी ऑन रेस्टौरेल्ट 
६9) कमेटी ऑन एगीकल्चर एण्ड फोरेस्ट्री 
(0) कमेदी ऑँन इरिग्रेशन एण्ड छेबर 
(]) कमेटी ऑन ट्रेड रिलेशन्स 
(!2) कमेटी ऑन सिविल सवित्त एडमिनिस्ट्रेशन 
(3) कमेटी ऑन पब्लिक हेल्‍थ इन्स्पेक्शन ऑफ फूड 
(4) कमेटी ऑन पब्लिक विल्डिग्ज एण्ड गुड्स 


संयुक्त समितियाँ ३ 


() ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ दि झाइब्रे री ऑफ पालियामेन्ट 
(2) ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ दि प्रिंटिंग ऑफ पब्लिकेशत्स 


आर्ट छिया : हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव 
स्थायी ससितिाँ: 


(]) स्टैल्डिग कमेटी ऑँव हाउस 
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(2) स्टैन्डिग कमेटी ऑन लॉइप्रेरी 
(3) स्टैन्डिय कमेटी ऑन प्रिंटिंग 
(4) स्टैम्डिग कमेटी ऑन प्रिविलेजेज 
(5) स्टैन्डिग कमेंटी ऑन स्टेन्डिग ऑर्ड्स 
सम्पूर्ण सदन समितियाँ : 
() कमेटी आन सप्छाई 
(2) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स 
संयुक्त समितियाँ : 
(।) ज्वाइल्ट सेलेक्ट कमेटी ऑन विल्स 
(2) ज्वाइन्ट कमेंदी ऑन पब्छिक अकाउन्द्स 
नोट सयुक्त सदन समितियों के दो प्रकार हैं--एक अधिनियम के अन्तर्गत 
नियुवत सयुवत सदन समिति और दूसरी अन्य सामान्य प्रकार की 


समिति जँसे पालियामेग्टरी स्टैन्डिग कमेटी ऑन पब्लिक ववर्स, ज्वाइन्ट 
बामेटी आँन दि ब्राडवास्टिग ऑफ पालियामेन्‍्टरी प्रोसीडिग्स । 


() सेलेफ्ट कमेंटी ऑन विल्स 
सीनेट ४ 
स्थायो समितियाँ ४ 
(]) स्टैन्डिय ऑरईस कमेटी 
(2) लाइप्र री कमेटी 
(3) हाउस कमंटी 
(4) प्रिंटिंग कमेटी 
(5) रेग्यूलेशन्स एण्ड आत्रिनोसेज कमेटी 
(6) डिघ्यूटेड रिटर्न स एण्ड कव्रडिफिक्रेशस्स कमेटी 
सम्पूर्ण सरन सम्तिति ६ 
() बमेटी ऑफ दि होल सीनेट 
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नोट : इनके अतिरिवत वहाँ ऐसे विययो पर जो स्थायी समितियों के अन्तर्गत 
न आते हो, प्रवर समिति तियुवतत करने की प्रथा है। ग्रे श्रवर 
समितियाँ सयुवत प्रवर समितियाँ भी हो सकती हैं। 
आयरलूण्ड : डायल ऐरिन (निम्त सदन) 
सम्पूर्ण सदन समितियाँ : 
(।) कमेटी ऑन वेज एण्ड सीन्स 
(2) कमेटी ऑन सप्लाई 
(3) फाइनेन्स कमेटी 
स्थायी समितियाँ : 
() कमेटी ऑन पश्लिक अवाउन्दूस 
(2) कमेटी ऑन पब्छिक पिटीशन्स 
प्रघर समितियाँ : 
() भेलेक्ट कमेटी ऑँत छाइबे री 
(2) सेढंक्ट कमेटी ऑन रेस्टीरेन्ट 
(3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्सॉलिडेशन विल्स 
(4) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्शन ऑफ मेम्बसे फॉर कमेटीज 
(5) सेलबठ करगेटी ऑन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलजेज 
(6) सेलेवट कमेंटी ऑन प्राइवेट बिल्स, स्टंन्डिग ऑरड्ड्स 
इयाम ऐरिन : 
प्रदर समितियाँ : 
(!) सेलेक्ट कमेटी ऑन लाइब्रेरी 
(2) सेलेव्ट कमेटी ऑन रेस्टौरेन्ट 
(3) सेलेक्ट कमेटी ऑन कन्सॉलिडेशन बिल्स 
(४) सेलेक्ट कमेटी ऑन सेलेक्थन 
(5) सेलेवटोबमेटी आन प्रोसिज्योर एण्ड प्रिविलेजेज 


कुछ विदेशों की संसदें व उतकी समितियाँ ]67 
(6) सेलेवट कमेटी ऑन प्राइवेट विल्स, सटे डग ऑ्डअर्स 
नोट : इसके अतिरिवत दोनो सदनों में विश्विष्ट समितियों के नियुक्त करने 
वी भी प्रथा प्रचलित है । प्राइवेट विल्स' के सम्बन्ध में सयवत 
समितियाँ नियुवत करने वी भी प्रया है । हु 
मौदरलेण्ड ; फरट' चेम्वर७ 
स्थायी सम्ितियाँ : 
(॥) बमेटी ऑन डोमेस्टिद मैटर्स 
(20 बमेंटी ऑन स्टेनोग्राफ्कि सर्विसेज 
(3) क्रिडेन्शियल्स कमेटी 
(4) बमेटी ऑन इनफॉर्मेशन ऑन फॉरेन अफेयर्स 
(5) कमेटी ऑन इस्टरफार्मेथन इकॉनॉमिक कोऑपरेशन 
(6) कमेटी ऑन इत्डोनेशियन एण्ड डच वेरट-इन्डीज अफेयर्स 


सेकन्ड चेम्बर५ 
स्थायो समितियाँ ३ 
() बमंटी ऑन डोमेस्टिक मँटर्स 
(2) कमेटी ऑन स्टेनोग्राषिक सविसेज 
(3) क्िडेन्शयल्स कमेटी 
(4) बमेटी ऑन इनफॉर्मेशन ऑन फॉरेन अफेयर्स 
(5) कमेटी ऑन इस्टरनेशनछ इक़ॉतों मेक कोऑपरेशन 
(6) बमेटी ऑन इन्डोनेशियन एण्ड डच देस्ट-इन्डीज अफेयर्स 
(7) वज्जट कमेटी 
नोट इन स्थायी समितियों के अतिरिवत दोनो सदनों में 4 सभाभाग 
(सेवदान्स) नियुवत करने की भी प्रथा प्रचलित है । 


% इनवा डच भाषा में नाम क्रमश 'एस्ट्रें बामे' तथा दुवे डे कामे है। 
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किनलंण्ड : डायट 
स्थायो समितिरयाँ + 


(() कमेंदी मॉन फर्डामेन्टड छाज 
(2) कमेटी ऑन लाज 
(3) कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स 
(4) क्ेटी ऑन फाइनेन्स 
(5) वर्मंदी ऑन बैक 
(6) क्मेदी ऑन इकॉनॉमिव्स 
(7) कमेटी ऑन ला एण्ड इकपेंनॉमी 
(8) कमेटी आँव कल्चरल अफेयर्स 
(9) कमेटी आन एग्रीवल्चर 

(0) कमेटी थॉत लबर 

((]) कक्‍्मदी ऑन #म्यूनिवेशन्स एण्ड डिफेम्स 


नोट : इनके अतिरिका समय-समय पर अन्य विशेष समितियों के नियुक्त 
करने की भी प्रथा प्रचछित है । 


लुश्सेम्दर्ग : चेम्वर 
स्थायी समितियाँ : 
(।) कमेटी ऑन अक्ाउन्ट 
(2) कमंटी आँव पेटीशन्स 
कअत्प ४ इन स्थायी समितियों के अतिरिक्त 3 सप्ाभाग (सेउ्शन्स) वे ऐमय- 
समय पर अन्य विश्लेय समितियाँ भी नियुक्‍्त्र की जाती हैं । 
मायें ; स्टूटिगेंट तथा उल्डेल्टिटगेंट 
स्थायों समितियां : 
(]) कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन 
(2) कमेटी ऑन फाइनेन्स कस्टम्स 
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(3) कमेटी ऑन जस्टिस 
(4) कमेटी ऑन चच्च एण्ड एजुकेशन 
(5) कमेटी बन म्युनिसिपछ अफेयर्स 
(6) क्मेंटी ऑन एपग्रीकल्चर 
(7) क्मेंटी ऑन मिलिट्री 
(8) कमेटी ऑन कम्यूनिक्रेशन्स 
(9) कमेटी ऑन नेविगेश्वत एण्ड फिगरीज 
(40) कमेटी ऑन फॉररेश्ट वाटरकोर्स एण्ड इन्टस्ट्री 
(]) कमेटी ऑन सोशल अफेयर्स 
(2) कमेटी ऑन फॉरेन अफ्यर्स 
झग्प : 
() प्रोटोक्ॉल वर्मेटी 
(2) क्रिडेन्शियल्स कमेटी 
(3) इलंवशन्स कमेटी 
नोट : इसके सिव्रा समय-समय पर विशेष समितियाँ नियुक्त करने की भी 
प्रया प्रचलित है । 
झवीडेंत : रिहस्टेंग 
स्थायी समितियां : 
() क्मटी ऑन फॉरेन अजेयर्स 
(2) कमेटी ऑन दि कान्सटीट्यूजन 
(3) कमेंदी ऑन सप्लाई 
(4) बमंटी ऑफ़ वेज एण्ड मीन्स 
(5) कमेटी आन वेकिय 
(6), (7), (8) कमेटी ऑन छाज (तीन समितियाँ) 
(9) कक्‍्मेंदी ऑन एग्रीकल्चर 
(0) कमेटी ऑन मिस्ठेनियस अफेयर्स 
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अन्य : इनके अतिरिक्त कुछ विशेष समितियाँ नियुक्त करने की प्रथा भी 
वहाँ प्रचलित है। 


डेनमार्क : फलके टिंगेट# 


सस्‍्थायो समितियाँ : 


झ्म्य $ 


(।) कमेटी ऑन स्टैस्डिग ऑरड्स 

(2) कमेटी ऑन पेटीशन्स 

(3) कमेटी ऑन दि रिपोर्ट्स ऑफ दि स्टेट आडिटर्से 

(4) कमेटी ऑन इलेक्शन्स ऑफ मेम्ब्स 

(5) कमेटी ऑन फाइनेन्स 

(6) कमेटी ऑन विल्स रिलेटिंग टु दि संलेरीज ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स 


(!) पालियामेन्टरी कमेंटी 


जापान ; श्यूगीइन मथा सागीइनकक् 


(7) कमेटी फॉर केविनेट 

(2) कमेटी फॉर छोकल एडमिनिस्ट्रेशन 
(3) बमेदी फॉर ज्युडिशियल अफेयर्स 
(4) कमेटी फॉर फ़ॉरेन अफेयर्स 


# कुछ वर्ष पूर्व डेबमाक में एक दूसरी सभा भी हुआ करती थी, जिसका 

नाम डाग्रस्टिगेट था। उसमे निम्न स्थायी समित्तियाँ हुआ करती थी : 
(() कमेटी ऑन स्टेन्डिग ऑरंसे, (2) कमेटी ऑन पेटीशन्स (3) कमेटी 
ऑन दि रिपोर्ट ऑफ स्टेट आडिट्स, (4) कमेटी ऑन इलेव्शन्स ऑफ 
मेम्वर्स, कमेटी ऑन फाइनेन्स (6) कमेटी ऑन विस रिछेटिंग दर दि 
सेलेरी ऑफ सिविल सर्वन्ट्स 

%% ये जापात के डायट, जिसका जापानी नाम 'कोकेकई' है वी दो सभाएँ 
हैं, जैसी भारत मे छोक्‍्सभा और राज्य-सभा। 
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(5) कमेटो फॉर फाइनेन्स 
(6) कमेटी फॉर एजुकेशन 
(7) कमेटी फॉर सोशल एन्ड लेबर अफेयर्स 
(8) कमेटी फॉर एग्रीवल्चर, फॉरेस्ट्री एप्ड फिशरीज 
(9) कमेटी फॉर कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री 
(0) कमेटी फॉर ट्रासपोर्ट 
(]) कमेटी फॉर वम्यूनिवे शन्स 
(2) कमेटी फॉर कन्स्ट्रवशन 
(3) कमेटी फॉर बजट 
(4) कमेटी फॉर आडिट 
(5) कमेटी फॉर मैनेजमेस्ट 
(6) ब्मेटी फॉर डिसिप्लिमरी मैट्स 


मोट : इनके अतिरिक्त दोनों सदनों में विशेष उद्देश्यों के लिए प्रवर 
समितियाँ तथा दोनों सदनो की एक सयुक्‍त समिति नियुक्त करने वी 
भो प्रया है । 
स्ीलोन : (थ्वीलवा) हाउस ऑफ रिप्रेडेग्टेटिव 
दिशेष समितियाँ 
() कमेटी ऑफ सेलक्शन 
(2) हाउत्त कमेटी 
(3) स्टेस्डिय ऑडंसे कमेटी 
(4) पब्लिक अदाउन्ट कमेटी 
(5) पब्लिक पेटीशन्स कमेटी 
अल्य ; इनसे आदिरिक्त यहाँ संपूर्ण साइन समिति, डियेयकों पर विकार करने 
के लिए स्थायी समितियाँ ठया प्रवर समितियाँ भो नियुक्त वरने वी 
प्रथा है ॥ 
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साउथ अफ़्रोका : हाउस ऑफ एसेम्बली 
सम्पूर्ण समितियाँ : 
(]) क्ग्रेटी ऑन सप्छाई 
(2) कमेटी ऑन वेज एण्ड मीन्स 
प्रवर समितियाँ : 
(7) सेलेक्ट कमेटी आन अनअपोज्ड प्राइवेट बिल्स 
(2) सेलेक्ट कमेटी ऑन अपोज्ड प्राइवेट बित्स 
अन्य * 
(!) प्रिन्टिग कप्रेटी 
(2) बिशिनेस कमेटो 
(3) कमेटी ऑन स्टैन्डिग रूल्य एण्ड ऑ्डर्स 
(4) पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी 
(5) रेलवेज एण्ड हारबर्स कमेटी 
(6) पेन्शन्स ग्रान्ट्स एण्ड ग्रेचुइटीज कप्तेटी 
(7) क्राउन लैंड्स कमेटी 
(8) नेटिव अफेयर्स कमेटी 
(9) इसिगिशन सैटर्स कमेटी 
(20) इन्टरनल अरजमेन्ट्स कमेटी 
(]) छादइब्र री ऑफ पालियामेन्ट कमेटी 
इशरायल : नेततेट 
स्थायो समितियाँ : 
() नेसेट कमेटी 
(2) फाइनेन्स कमेटी 
(3) इकॉनॉमिक कमेटी 


परिशिष्ट 2 
भारतोय संसद्‌ को तदर्थ समितियां 


स्वतन्त्रता के पहले भारत की सैन्द्रलः लेजिस्लेटिव एसेग्वली में तद्थें 
समितियों का बहुत कमर प्रयोग हुआ करता था। प्रत्रर समितियों को यदि छोड़ 
दिया जाए तो केवल एक ही समिति ऐसी थी, जो समय-समय पर नियुक्त की जाती 
थी और काम खत्म होने के बाद समाप्त हो जाती थी । यह थी रेलवे अभिसमय 
समिति । स्वतन्त्रता के उपरास्त ससदीय गतिविधियों के अधिक द्वियाशील होने के 
परिणामस्वरूप पिछले 0 वर्षों मे 8 तदर्थ समितियाँ नियुक्त हो चुकी हैं। नीचे 
इन्ही तदर्थ समितियों वा परिचय दिया गया है * 


(]) रेल अभिसमय समरितियाँ :--924 में, छेजिस्लेटिव एसेम्बली ने, 
एक प्रस्ताव पारित किया या हि रेलवे विभाग का त्ित्त, सामान्य वित्त से अलग 
कर दिया जाएं व रेलवे विभाग दुवारा सामान्य वित्त खाते से एक निरिचत दर 
पर लाभाश दिया जाना चाहिए। 943 में, जब सरकार दुवारा छाभाश वी दर 
तय बरने वे लिए एसेम्बली में एक प्रस्ताव लाया गया तो सदस्यो के भारी विरोध 
के वारण रेल-मन्त्री को झुकना पडा और उन्हे यह प्रस्ताव छाना पडा कि दर 
निश्चित करने के लिए एसेम्वली के सदस्यों की एक समिति नियुवत की जाए। इस 
ने, अपने प्रतिवेदन में दर के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने के जतिरिक्त यह भी 
सिफारिश की थी कि इसी प्रकार हर पांचवें साल एक सत्दीय समिति नियुक्त 
की जानी चाहिए) इसी छिफारिश के अनुरूप ॥943 से हर पाँचवें साल रेल अभि- 
समय रामिति नियुक्त होती रही है। 949 की रेल अभिममग्रय समिति के अध्यक्ष, 
लोक-सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर थे । 954 की अभिसमय समिति के सभापति, 
लोक-सभा के उपाध्यक्ष श्री अनन्तशयनम्‌ आयगार थे 954 के बाद 959 मे 
पुन अभिममय समिति नियुक्‍त्र होनी चाहिए थी, पर 959-60 का रेल आयब्ययक 
पेश करते समय, रेह-मन्ती ने सभा को सूचित किया फ़ि चूंकि तृतीय पच-वर्षीय 
योजना 96] 62 से, आरम्भ होनेवाल्गी है, अतएवं अभिममय समिति 960 में 
नियुक्त करने का विचार है, ताकि रेल-वित्त व्यवस्था भी प्चवर्षोय योजना के अनुरूप 


प76 संसदोय प्रमिति प्रथा 


हो सके । इस विचार के अनुरुप 22 अप्रैल, 4960 को एक नवीन रेल अभिसमय 
समिति नियुवत्त की गई । 


समिति की नियुवित सभा दुवारा सवलप प्रारित बर वी जाती है। सकत्प 
मेही यह उत्लंख होता है कि लछोव-सभा के कितने रुदरय होगे व राज्य-सभा के 
कितने १ पिछली समिति के 8 सदस्य थे, जिनमे 72 लोक-सभा व 6 राज्यन्सभा 
के थे। समिति के सदस्य राज्य-सभा और लोक-सभा के अध्पक्षों दुवारा नाम- 
निर्देशित किए जाते हैं। समिति के प्रतिवेदन पर, सभा मे बहस होती है तथा 
समिति की प्िफासरिशिं स्वीकार बरने के लिए सभा में एक प्रस्ताव पारित विया 
ज्ञाता है, जिसके अनुसार रेल-वित्त व सामान्य वित्त के सम्बन्ध नए सिरे से निश्चित 
किए जाते हैं । 


(2) सदस्य के आचरण पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति३-- 
ससदीय इतिहास में स्वम ससदु-सदस्य के व्यवहार वी जाँच वरने वी आवश्यक्ता 
विरले ही उठती है। इम्लेप्ड के इतने पुराने ससदीय इतिहास में भी वेवल एक ही 
ऐसा अवसर आया था जब कि जाँच की आवश्यकता प्रतीत हुई थी ; वह अवसर 
था, मिस्टर थार० आई० जी० ब्ूथवी विषयक मामले का। यद्यपि भारतीय 
समप्रदीय व्यवस्था का इतिहास केवल 50 साल पुराना है, फिर भी इसी अल्पावधि 
में सवु 950 में एक ऐसा अवसर आया जब तत्कालीन सप्तदु-सदस्प श्री एच० जो* 
मुद्गल के आचरण की जाँच विए जाने वी आवश्यक्ता पडी। इस्लेप्ड वी पदुध्ति 
का अनुकरण करते हुए जाँच के लिए भी एक ससदीय समित्ति की नियुवत वी गई, 
जिसम्रे लोक-सभा के चार सदस्य [श्रो दी० टी० दृष्णामाचारी, प्रोर बै० टी० 
धाह, सैयद नोशेरअछी तथा श्री काशीनाथ राव बैंद्य) थे ॥ समिति 6 छुन, 95 
के एक प्रस्ताव दुवारा नियुक्त वी गई थी। भ्रस्ताव में ही समिति के सदस्यों की 
संदरा, गणपूर्ति के नियम तथा साधय लेने के अधिकारों बी चर्चा थी। प्ररठाव में 
सह भी बताया गया था बि अध्यक्ष शो समय-समय पर समित्ति को आदेश्न देने का 
अधियार रहेगा । 


संक्षेप मे, थी भुदुगल का अपराध यह था कि उन्होंने वम्बई के संरापां 
बाजार के सम्बन्ध में तेजी व्यापार मुदाक शुल्क आदि का सभा में प्रचार किया था, 
लो सभा मी प्रतिप्ठा के खिछाफ़ तथा सदस्यो के आचरण के स्तर से निम्त या । 
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समिति की कई बँठकों हुई थी, जिनमे उसने श्री मुदूग और अन्य लोगों 
वी साक्य डी थी। समिति ने, अपनी वायेंप्रक्रिया के विस्तुत नियम वगाए थे, 
जैसे सारी साध्य शपथ ग्रहण कर छी जानी चाहिए, समिति की बैठऊँ गुप्त होनी 
चाहिए, आदि * 

समिति ने, अपना प्रतिवेदन 25 जुलाई, 95! को अध्यक्ष को पेश क्या 
था, जो सभा के सम्मुख ! अगस्त को पेश किया गया था। समिति का प्रतिवेदन 
24 सितम्बर को, सभा द्वारा वहस के बाद स्वोहृत कर लिया गया ॥ जिस समय 
दहस समाप्त होने को थी श्री मुदुगल ने अपना त्यागपतन्न अध्यक्ष को दे दिया। 
न्पागपत्र के कारण समिति ने श्री मुदुगल को सदन से निष्कास्तित करने की सिफारिश 
की जो लागू मं हो सकी, पर सभा हे यह प्रस्ताव प्रारित किया कि श्री मुदग0 
सदन से निष्कासित किए जाने योग्य ये और उतका इसे भ्रकार स्पागपत्र देता 
लोव-सभा फा अपमान किए जाने जैसा है। 


(3) सपस्पों के लाभ-पदों सम्बन्धी समिति 
यह समिति राज्य-सभा के अध्यक्ष वी सलाह से, छलोक-सभा के अध्यक्ष 
ने 24 अगस्त, 954 को नियुक्त की थी। समिति का उद्देश्य था, सविधान 
ने अनुच्चेद 702 (]) के अनुसार सस्दू सइस्यो के झनहंता सम्बन्धी विविध 
प्रइघतो पर विचार करना | विचार-विमर्श कर एक बृहत्‌ अधिनियम वा किस 
तरह निर्माण क्या जाएं, यह सुशाव देता भी सप्रिति का उद्देश्य था। समिति के 
5 सदस्य थे, जिनमे लोक-सभा के 0 द राज्य-सभा के 5 सदस्य थे । 


छठगभग 200 समितियों व राज्य द केन्द्रीय सरवार ये आधीन अन्य 
ससस्‍्याओं में ससद सदस्यों के होने के प्रन्‍वत के अतिरिवत इस समिति ने यह्‌ भी जाँच 
की थी कि छाम के प्रद के बारे मे कया सिदुघान्त विश्चित होना चाहिए ॥ समिकि 
ने इस सम्बन्ध मे जो सिदुघान्त बनाए थे, वे इस प्रकार हैं : 

देतन पी दृष्टि से निम्न पद लाभ-पद समझे जाने चाहिएँ -- 


(को ऐसा पइ, जहाँ उस पद से प्राप्त वेतन, भ्ल ही संदस्य के अपने 
स्थायी व्यवसाय के व कर पाने या उससे नुक्सान होने से कम हो । 
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(ख) ऐसा पद, जिसमे वेतन की व्यवस्था हो, भले ही सदस्य स्वयं वेतन 
न लता हो । 

(ग) ऐसा पद, जिसमे वेतन की व्यवस्था हो, भले ही बेतत देना व्यवहार 
में नही रह गया हो । 

(घ) ऐस़ा पद, जिसके लिए व्यय भले ही सरकारी कोप से न किया 
जाता हो । 


(ड) ऐसा पद, जो भले ही पैसे के रूप मे पद्ाधीन कोई लाभ न पहुँचाठा 
हो, पर जो सदस्य को एक विश्येप सम्मान या महत्त्व प्रदान करता हो । 


समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एक बृहत्‌ विधेयक सरकार दुवारा 
पअस्तुत किया जाना चाहिए । उक्त विधेयक अब अधिनियम बन छुका है और वह 
सस्दू (अनहंता-निवारण) अधिनियम, 959 के नाम से ज्ञात है । 

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इन सस्थाओ के अतिरिक्त भविष्य 
मे, जो लाभ-पद निर्धारित किए जाएँगे, उनके सम्बन्ध मे जाँच करने के लिए एक 
स्थायी ससदीपर समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इसी प्रिफारिश के अनुरूप अब 
एक संयुक्त लाभ-पद समिति नियुक्त की गई है । 


(4) पंचवर्षोप योजना के ससौदे पर विचार करने के लिए नियुक्त संप्तदोय समितियां 


समरीय समितियों वी सियुवित्र भारतीय समदीय समितियों के इतिहास में 
एक नवीन प्रयोग है। जिस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार हो 
रहा था, समद के वई सदस्यों मे यह इच्छा प्रकट की कि योजना पर अपने विधार 
प्रशरट करने वा उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। सभा के पास इतना समय न था 
कि योजना के विभिन्‍न पहलुओं पर सभा में विस्तार से विचार किया जा सके । 
अनएव कार्य मस्त्रणा समिति ने यह तिफारिश की कि ससदु की कुछ तदर्थ समितियाँ 
विदुक्षत की जाएं जो मसोरे पर विचार कर सकें। लोकसभा के इस हिणंयाओं 
बाद राज्यन्मभा में भी यह प्रस्ताव पारिन किया गया कि इस तरह की समिति 
बनाई जाएं । तइनुसार !74 मई 956 को, चार समितियाँ, समिति 'ए, समिति 
“बो', समिति 'पी', तथा समिति 'डी', के नाम से नियुक्त की गईं । 


भारतोय संसद्‌ की तदर्य समितियाँ ]79 


समिति के सदस्यों की सख्पा इस प्रकार थी : 








समिति राज्य-सभा लोक-सभा कुल 
समिति 'ए' 20 60 80 
समिति “बी' ४4 पं ॥4 
समिति सी! ८ रद 9 
समिति 'डी! 32 47 79 





समिति की नियुवित, सभा दुवारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत की गई थी । 
समितियों को, जो विषय सौंपे गए वे इस प्रकार थे : 


समिति 'ए! : नीति 

समिति “बी” : खनिज उद्योग, यातायात तथा सचार ॥ 

समिति 'सी' ४ भूमि-सुधार, कृषि, जिसके अन्तगंत पशु-पालन भी दामिल है। 

समिति 'डी' : समाज-्सेवा, श्रम-नीति, आयोजना के लिए जन-सहयोग । 

यह उल्लेखनीय है कि समिति “ए' की 3 बेठकें हुईं। समिति “बी की 7 
बेठकें हुई, जो 2 आरम्भिक बैठकों के अतिरिक्त थी। समिति 'सी' की 6 बैठकें 
हुईं, जिनके अतिरिक्त उसकी एक आरम्भिक देठक भी हुई थी। समिति 'डी' की. 
7 बेठकें हुई थी, जिनके अतिरिवत उसकी एक आरम्भिक बेंठक हुई थी । 


समिति के प्रतिवेदन के विषय में एक नवीन पद्धति अपनाई गई थी ॥ 
समिति ने कोई प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश नहीं किया, वरनू उसकी कार्यवाही वा 
विस्तृत लंखा सभा-पटल पर रखा ग्रया था। इसके अतिरिक्त समितियों को जा 
सामग्री सरकार ने दी थी, उसकी प्रतियाँ भी समद-पुस्तकालय में रखवाई गई थी, 
ताकि सारे सदस्थ उसे देख सके । तुदरीय प्रचर्षीय योजना के लिए भी इसी तरह 
वी पदुप्रति अपनाई गई थी। इस समिति की 5 उपसमितियाँ थी । 


(5) संपर भवन में लगाए ड्ानेइले शिलालेडों पर विचार फरने के लिए निपुक्त 
समिति: 
यह समिति अध्यक्ष दुवारा 27 अप्रेठ, 956 में नियुक्त की गई थी ॥ 
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समिति क्षपना काम पूरा होने प८ भग कर दी गई । समिति दे 3 सदस्य थे । अध्यक्ष 
समित्ति का सभापति था $ समिति वा उद्देर्य समदु-भव्रन छे लिए उपयुक्त शिला- 
बेस चुनना था । 
(०) संसदीय विधि सम्बन्धी तथा शासकीप शब्दाबलों के पर्याप सद्दी हिन्दी शब्द 
मिर्माण करने के लिए नियुक्त समिति : 
शासक्रीय, संसदीय तथा कानूनी पब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द निर्धारित 
करने के लिए सविधान-सप्ना ने [949 में एक विशेषज्ञ-्यमिति नियुक्त की थी। 
953 तक इस समिति ने छलगभग 26,000 पघत्द सवछित विए, जिनमे से अन्तिम 
रूम देनेवाली समिति ने करीब 5,000 शब्द प्रमाणित भी वर दिए। 953 में 
सम्रिति के सदस्यों के अन्य कार्पों में ब्यस्त्त रहने के कारण समिति भग वर 
दी गईं थी। 


2,000 श्षब्दो पर विचार वरठा बाढी रह बया था। अतएवं 25 मई, 
956 को लोक-सभा के अध्यक्ष ने, राज्य-सभा वे अध्यक्ष की सछाहसे एक और 
ससंद्रीप समिति नियुवत्र करने वा निश्चय किया। समिति के नियुवित-आदेश में 
यह बागया गया था कि समिति के )) सदस्य होगे। सम्रिवि को, उपसमितियाँ 
नियुय्तर करने का भी जविवार दिया था। समिति को यह निर्देश ल्‍्या गयाथा 
कि वह 6 महीने वी अवधि में अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन प्रेश करेगी। समिति 
के 38 सदस्य ये और उत्तके समाप्ति थे श्री प्रु्पोत्तम दास टर्इन । समिति ने 
अपनी रिपोर्ट 23 मार्च, 4957 वो लोक-सभा के अध्यक्ष को पेश की और उद्ची 
दिन समिति बरबारत हो यई । 





(7) राज-भापा के प्रइनन पर विचार फरने के लिए नियुक्त संसदीय 
क्तामति १ 

यह समिति उएने तरह की अकेडी समिति थी। सभी समदीय समितियाँ 
(कस से कम भारत में) जैसा कि प्राठक्रों ये अध्याय--6 से पड़ा होगा, संगई में 
पारित प्रस्ताव दृवारा बबता छोद राप्ा या राज्य सभा के सायें-प्रकिया-नियमों के 
अनुसार स्थापित हुआ करती हैं। दस्घुतः यह समित्रि एक ऐसी समित्ति थी, मिययें 
बारे मे स्थय संविधान में व्यवस्था है। सविधान के जनुच्छेद 344 (4) में विहित 
हैके संविधान के प्रारम्भ से 5 वर्य बाई व तदुपरान्त 30 वर्ष पर्चाद राय्द्रपति 


टभारतोय संसद्‌ की तदर्य समितियां 8। 


शक ऐसा आयोग नियुक्त करेंगे, जो हिन्दो की प्रगति व तत्सम्बन्धी अन्य विषयों 
पर विचार करेंगा। इसी अनुच्छेद के खण्ड 4 में आगे यह भी विहित है कि जब 
उपयुंकतर आयोग अपना प्रतिवेदन पेश कर देगा, तब सम्तदृन्सदर्यों की एक समिति 
नियुक्‍त्र की जाएगी, जिसमे 20 सदस्य छोऊ-सभा के व 0 सदस्य राज्य-सभा वे 
होंगे । थह समिति आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी व राष्ट्रपति को अपना 
तत्सम्वन्धी मत व्यक्त करेगी । 


इसी व्यवस्था वे अनुसार 3 सितम्वर, 957 को ग्ृह-मम्त्री ने एक प्रस्ताव 
सेशन जिया और तदनुसार समिति की नियुक्ति हुई । जहाँ अन्य समितियों की कार्य- 

चाही सदन बे कार्य-प्रक्रिया-नियमों के अनुसार होती है, वहाँ इस समिति ने अपने 
कार्य-प्रक्रिया-नियम स्वय बनाएं थे। समिति की कुल 26 बैठक हुई थी। समिति 
का प्रतिवेदन 8 फरवरी, 959 को पेश किया गया था। यह उल्लेजनीय है वि 
जहाँ क्षय सभी संसदीय समितियों के प्रतिवेदत सभा को पेश किए जाते हैं, इस 
समिति का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश किया गया या । 
(8) राज्य-प्तम। के लिए प्रक्रिया-नियप्र बनाने के लिए नियुकत सम्रिति . 

इस समिति की स्थापना 7 सितम्बर, 962 वो हुई थी। लोकन्सभा के 
प्रक्रिया-तिवम 954 में बन चुट्े थे, पर राज्य-्मवा के प्रक्रिया-नियम करीब 2 
साल पहले सविघान-सभा के काल में बने थे । अतएवं उन पर पुनः विचार कर 
सविधान के 8 दें अनुच्छेद के अनुमार इस समिति की स्थापना की गई। समिति 
के 5 सदस्य थे तथा उपाध्यक्ष इस समिति का सभापति था , 


समिति ने, राज्य-सभा वी सविधानीय शक्तियों तथा छोक-सभा के प्रक्रिया 
नियमों को ध्यान में रख नवम्बर 963 में अपना प्रतिवेदत पेश किया । 


समिति के प्रतिवेदन के फ्लस्वरूप अब राज्य-सभा में नवीन प्रक्रिया नियम 
खागू है। 
समिति की मुझय प्िफारिशों इस प्रकार हैं “-- 
(7) सरकार को दोनो सदनों मे, इस प्रकार विधेयकू सम्बन्धी कार्यक्रम 
बनाना चाहिए कि दोनो सदनो के बीच कार्य का समान रूप से 
वितरण हो । 
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(2) वायं-मन्त्रणा-समिति के दृत्य अधिक व्यापक होने चाहिए, ताकि 
सरकारी विधेयक के सिवा अन्य कार्यद्रमो पर भी वह सलाह दे सके । 

(3) राज्य-मभा में ऐसे प्रइव नही उठाए जाने चाहिएँ. जो किसी संसदीर 
ममिति के विचाराधीन हो । 


(4) लोक-सभा की तरह ही सदस्यों को अविलम्बनीय छोक-महत्त्व के 
विषय पर प्रस्ताव पेश करने वा अधिकार होना चाहिए । 


(5) एक नई समिति (आधीनस्ष विधान सम्बन्धी समिति) वी जानो 
चाहिए । 


(9) राष्ट्रपति के भाषण के समय हुछ सदस्यों के क्ाचरण सम्बन्धी समिति : 


इस समिति बी स्थापना अध्यक्ष दुवारा 79 फरवरी, 963 को की भई 
थी। इस समित्ति के !5 सदस्य थे। समिति यह कार्य सौंपा भया था कि 8 
फरवरी, 963 को राष्ट्रपति के भाषण के समय, सर्व श्री रामसेवक यादव, मनी 
राम बागड़ी, बी० सिंह उत्तीया, बी० एन० मण्डल तथा स्वामी रामेश्वरातसन्द 
तामक, ससदु-सदस्यो दुवारा किए गए श्वान्तिभग की सार्थंकता पर विधार करे 
श्र इस बात की जाँच करे कि उन्होने उल्छघन किया था अथवा नहीं। समितियां 
प्रतिवेदन 22 मार्य, 7963 को पेश किया यया था। समिति के प्रतिवेदन १९, 9 
मच, !963 को सदन में एक प्रस्ताव पेस् किया गया, और सदन में समिति के 
प्रतिवेदन के प्रति अपनी सहमति प्रकट की । 


परिद्धिष्द 3 
भारतोय संसद्‌ में सदस्यों फो श्रमौपचारिक सलाहकार समित्तियाँ 


922 में, पेन्द्रीय ठेजिस्लेटिव एसेम्बही में, विभिन्‍्त विभागों के लिए 
स्थायी सछाहकार समितियाँ नियुक्त की गई थी । ये समितियाँ, जैसा कि अध्याय 2 
में कहा गया है, 4952 तक बनी रही । 952 में, प्रघान-मस्त्री ने छोक-सभा 
में यह प्रस्ताव रपा कि सबिधान के छाग्रू होने के वाद सरकार पूर्ण रूप से समद 
के प्रति उत्तरदायी हो इसी है, ऐसी स्थिति में सल्यहकार सांमतियों की कोई 
आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव तो सभा ने पारित कर दिया, किन्तु क्सी-न-किसी 
प्रकार विभिन्‍न विभागों से ससद-सदस्यो के सम्बदध रहने वी आवश्यकता फिर 
भी बनी रही । यह वात दूसरी थी कि ससदु-सदस्‍्यों को कसी प्रकार की कोई 
कटौती आदि करने का अधिकार नहीं दिया गया। अतएव 954 में स्थायी 
समितियों के स्थान पर अनौपचारिक सलाहकार समितियो की प्रथा ने जन्म लिया । 


आरम्भ मे प्रत्येक अनोपचारिक सलाहकार समिति मे, 30 40 की सख्या 
नक सदस्य हुआ करते थे, जो दोनो सदनो के सदस्यों मे से चुने जाते थे। 956 से 
पह भेद समाप्त हो गया, और अब सदस्य उनकी रुचि के आधार पर चुने जाते हैं । 
समिति के सदस्थों की सड्या के बारे मे अब बोई दृढ़ नियम नहीं हे तथा सदस्य 
40 से लेकर 50 की सख्या तक हो सकते हैं । 


इन समितियों में कोई निर्णय नहीं लिए जाते । ये समितियाँ बोई प्रतिवेदन 
मी पेश सही करती हैं ॥ उनका उद्देश्य विभागों के उच्चाधिकारियो, मन्द्रियों द्ण 
मसद-सदस्यो की आपस में चर्चा कराना है। आरम्भ में इन समितियों की संख्या 
7-8 थी, पर अब 44 है। कभी-कभी विशिष्ट सलाहकार समितियाँ भो नियुक्त 
की जाती हैं, जैसे 958 में खादुय-समस्या पर विचार करने के लिए नियुवत 
विशिष्ट समिति। इरा तरह की समितियाँ और विपयो पर भो नियुक्त हुई हैं। 
प्रमितियों की बैठकों मे मन्ती, सभापतित्व ग्रहण करते हैं ) 'सस्तदीय मामले का 
विभाग” इन समितियों का कार्य देखता है ॥ 


प्रिदिष्ट 4 
प्रमरीको कांग्रेत को स्थायी समितियाँ व उन्तके निर्देश-पद 


पछीनेट की स्थायो समितियाँ : 
(५४) फ्मेटी आन एग्रीकहचर एण्ड फॉरिस्ट्रो : 
(१) सामान्यत्र कृषि सम्बन्धी सभी प्रश्न 
(2) पशुपाछन तथा माल की वस्तुओ की जाँच 
(3) पश्चु-रोग व पशु-उद्योग 
(4) वीजों में मिछावट, कीटाणुओ से रक्षा व पक्षियों की सुरक्षित जगलों 
में रक्षा 
(5) कृषि-विदूयालय तथा प्रयोगशालाएँ 
(6) सामान्यत जगल सम्बन्धी सभी प्रश्न तथा सुरक्षित जगल 
(7) कृषि, अधं-शास्त्र तथा शोध 
(8) ओद्योगिक व क्ृपि रसायन 
(9) दुग्ध-उद्योग 
(0) कीट शास्त्र तथा पादप-निरोध 
() मानवी खादुय तथा ग्ृह-अर्थशास्त्र 
(।2) बनस्पति-उद्योए, भूमि तथा कृषि इजीनियरी 
(3) क्ृषि-शिक्षा-विवास 
(44) कृषि उधारी तथा फार्म बीमा 
(5) ग्राम-विजली-योजना 
(76) कृषि-उत्पादन तथा विषणन व कृषि-वस्तुओं का मुल्य-निर्धारण 
(7) फसल-बीमा तथा भूमि-सरक्षण 
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(2) रूमेटो झोन एप्रोभियेशन्स : 


() सरवार के संचाडन के लिए जावश्यक आय को प्राप्त कराना 
(3) कमेटो आग आस्ड संिसेज : 

() सुरक्षा सम्बन्धी सामान्यत सभी प्रश्न 

(2) युद्घविभाग तथा सैन्य 

(3) जल-सेना-विभाग तथा उसका कार्याल्य 

(4) सैनिकों वे नाविको के घर 

(5) सशस्त्र सेना के लोगो का वेतन, उनकी पदोस्तति तथा पद-निवृत्ति 
ठथा विज्ञेपाधिकार या लाभ सम्बन्धी प्रश्त 

(6) स्थल-्सेना तथा जल-सेनां की सस्या तथा उनकी रचना 

(7) इनी हुई गेवाएं 

(8) किले,भआयुधागार, सेना व नाविक अडडे 

(9) शस्त्ागरार 

(0) पतामा नहर की देखभाल तथा उसका सचालन, जिसमे "केवाल 
जोन! वी व्यवस्था, सफाई आदि भी झामिल हैं । 

(77) नाविक पेट्रोलियम तथा तेल-शेलों का प्रारक्षण विकास तथा 

उपयोग 
(१2) सामान्य सुरक्षार्थ सामरिक महत्त्व की तथा क्रातिक सामग्री । 


(4) कमेटी ऑन बेकिंग एज्ड करेन्सो : 


(।) सामान्य तौर पर दैक्नो व मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रइन 


(2) उद्योग व व्यापार को दी जातेवाली सहायता के प्रश्न, जो अस्य 
समितियों को ने सौपे गए हो । 


(3) जमा-वीमा 
(4) याईजनिक व विदी घर 
(5) फ्रेडरछ रिजद सिस्टम 
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(6) सोना व चाँदी व उनवी मुद्राएँ 

(7) नोटों के सचाज़न व उनकी वापसी सम्बन्धी प्रदन 

(8) डालर का मुल्य निर्धारण व उसके मूल्य में वृद्दिध का प्रन्‍त 
(9) वस्तुओं के मूल्य, भाडो व सेवाओ पर नियस्त्रण 


(5) फ्ेटी लॉन पोस्ट मॉफिस एण्ड सिविल सविस : 


() सामान्यत फेडरर सिविल सर्विस सम्बन्धी सभी प्रश्न 


(2) अमरीका के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के ओहदे, मुआवजे, वर्गी- 
करण तथा पदावकाश सम्बन्धी प्रश्न 


(3) सामान्यत डाक-सेवा सम्बन्धी सभी प्रइन; रेलवे मेल, समुद्री मेल 
भादि शामिल हो । (जिनमे पोस्ट रोड को छोडकर) 

(६५) डाक-वचत-बैक 

(5) जनगणना व साख्यिकी सम्बन्धी अन्य प्रद्न 

(6) राष्ट्रीय पुरातत्तव 


(6) कम्तेटी ऑन दि डिस्टिकट ऑफ फोलस्विया + 


() कोलम्बिया जिले के नगर-पालन से सम्बन्धित सभी प्रश्न 

(2) जन-स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई तथा सक्रामक रोगीं पर नियन्त्रण' 
(3) मादक द्र॒व्यो की बिक्ली पर नियन्त्रण 

(4) खादुय-पदार्थे व द्वव्यों पर नियन्त्रण 

(5) कर व बविक्री-कर 

(6) बीमा 

(7) नागरिक व बाल-अपराध-स्यायालय 

(8) सोसायटियो के सगठन व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अश्न 

(9) नागरिक-कानून तथा दण्ड व निगम विधियों में सशोधन 


(7) कमेटी कोन गवर्नेमेन्ट ऑपरेदन्स : 


(।) प्रइव बजट तथा छेखा विषयक प्रइम (विनियोजन को छोडकर)* 
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(2) सरकार के कार्यवारिणी विभाय का पुनर्गठन 
(3) इस समिति के निम्न कत्तेब्य भी होगे : 


(अ) अमरीका के 'न्‍्ट्रोडर जनरल! के श्रतिवेदनों को प्राप्त करने के 
बाद, उनकी जांच कर सीनेट को उचित सिफारिश करना । 


(व) सरकारी कार्यों की सब स्तरों पर जाँच करता, ताकि डनवी 
मितव्ययिता व कार्यकुशलता को देखा जा सके । 

(सै) सरकार की विधायिती तथा वायंकारिणी शाद्बाओ का पुनर्गठन 
करनेवाले कानूनों के प्रभाव का पूर्वानुमान करना । 

(द) अमरीका व राज्य-सरवारो के मध्य तथा अमरीका व विदेशी सर- 
कारो की अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं के बीच सरकारी सम्बन्धों को 
जाँच करना । 


(5) कप्मेटी ऑन फाइनेस्स : 


() आय सम्बन्धी सभी प्रश्न 

(2) अमरीका का बन्ध-निहित ऋण 

(3) सार्वजनिक घन की जमा 

(4) निर्यात-शुल्क, वसूली के जिले तथा सामान के छाने व बाहर भेजने 
के बन्दरगाह 

(5) परस्पर व्यापार सम्बन्धी करार 

(6) शुल्क छगनेवालो वस्तुओं का यातायात 

(7) अमरीका के आधीन द्वीपो की आय सम्बन्धी मामले 

(8) तटपर (आयात-निर्यात-शुल्क) आयात नियताश और तत्सम्परधीः 
उपाय 

(9) राष्ट्रीय समाज-सुरक्षा सम्बन्धी प्रइन 

(0) वृद्॒घों के निर्वाह विषयक प्रश्न 

(१) अमरीका की सामान्य व खास लडाइयो से सम्बन्धित पेन्शने 
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(!2) सशस्ल् सेना मे काम करने के कारण सरकार दुवारा किया गया 
बीमा 
(3) वृद्धधों के मुआवजे का प्रइन 
(9) कमेदी झाँग फॉर्रेन रिलेशन्स 
(/) विदेशों से अमरीका के सम्बन्ध 
(2) सन्धियाँ 
(3) अमरीका व अस्य देशो के बीच सीमा-निर्धारण 
(4) अमरीकी नामरिको की विदेशो में सुरक्षा तथा उतका देश-निवाचा 
(5) तटस्थता 
(6) अस्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
(7) अमरीकी राष्ट्रीय रेडक्ास 
(8) युद्रध्न घीषित करना तथ्ण विदेशों में हस्तक्षेप 
(9) विदेशों में राजदृतावासों के छिए भूमि तथा भवन प्राप्त कराना 


(70) विदेशों से व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धिध तथा अमरीकी व्यापारिक 
हितो बी रक्षा । 


(4) राजदूतो व प्रतिनिधियों बी सेवाओं सम्पन्‍्धी प्रश्त 
(2) राष्ट्रन्प तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीप तया आधिक सल्त्याएँ 
(3) विदेशी ऋण 


“(+0) कमेटी ऑन इन्दर-स्टेट एण्ड फोरेन कॉमर्स : 
() बअन्तर्राज्यीय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी राममान्यत: सभी प्रश्न 
(2) अन्तर/ण्यीय रेलो, बस़ो, ट्रकों तथा पाइप ऊछाइनों वा नियन्त्रण 
(3) टेलीफोन, टेलिप्राफ तथा रेडियो व टेलीविगन आदि सचार-साधन 
(4) अद्धैनिक विमात चालन-विज्ञान 
(5) व्यापारिक नौयाएँ 
(6) छोटे जहाजों व नौकाओ को रजिस्टर कया तथा उन्हें ठाइसेस्स देना 
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(7) समुद्री जहाजों वा सचाठन व तत्सम्पन्धित बानून 
(8) समुद्र मे जहाजो की ट्वररों को शोदने के नियम तथा तत्मम्बन्धी 
अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 

(9) व्यापारी पोतों के अधिझारी व चालक 

(0) जलछू-मार्म से छे जाए जानेबाठे परिवहनों का नियन्त्रण, स्यापररिक 
नावो की परीक्षा तथा सरेत, प्राणरक्षा आदि 

(।]) भमुद्रतट तथा समुद्रतल वा सर्वेक्षण 

(2) समुद्रतट के रक्षग, जलदीप व प्राणरक्षत प्रका नोका तथा समुद्री 
पथप्रम 

(3) अमरीकी समुद्रतट-रक्षक दल तथा व्यापारिव' गाविकों वा प्रशिक्षण- 
केन्द्र 

(4) जलबायु-ब्यूरो 

(5) कमेटी ऑन आम्ई स्विप्तिज क अन्तर्गत विषयों के अतिरिक्त, पतामा 
नहर के तथा अन्तरमहाममुद्री नहरों सम्बन्धी अन्‍य सभी प्रइन 

(6) स्थरमध्य जछ मार्ग 

(।7) महलूय तथा जगली जीवो सम्दस्धी अनुसधान उतका दिस्वापन उन्हें 


शरण दिया जाना तथा उनवा संरक्षण 





(8) नापतोछ (बाट साप) के प्रमाणीवरण तथा दाशमिक प्रणाली, मानकी- 
करण तथा मानक विभाग 
(।) फ्मेटो थॉन दि जुडिशिरी : 
() न्यायिक बार्यवाटो--दी रानी और फोजदारी 
(2) सविधान के सशोधत 
(3) संघीय अदाछतें व न्यायाधीश 
(4) राज्यक्षेत्रो व अधिउ्त देशो में स्वानीय न्‍्याय-ब्यवस्था 
(5) अमरीबी अधिनियमों छी पुनरावत्ति तथा उनका सहिताकरण 
(6) गैरकानूनी अवरोधों तथा एकाधिकारों से व्यापार व वाणिज्य की रक्षा 
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(7) छुदि्‌व्याँ व त्योहार 

(8) दिवालियापन, गदर, जाबूसी तथा जाली सिक्के बनाना 

(9) चज्यो तया अन्य क्षेत्रों की सीमाएँ 

(0) राज्य व अन्य क्षेत्रों की सीमाएँ 

(!) काग्रेस की बैठकें, उनमे सदस्यों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा 
बैमेल पदों का मज्गूर किया जाना 

(2) नागरिक स्वतन्त्रता 

(3) एकस्व (पेटेन्ट) प्रतिलि'यधिकार (कापीराइट) तथा ट्रेडमार्क 

(4) एक्स्व कार्यालय 

(१5) आप्रवासन और देशीयकरण 

(6) प्रतिनिधियों का अनुभाजन 

(7) अमरीका के विरद्ध तिए गए दावों का प्रश्न 

(8) सामान्य तौर पर सभी अन्तर्राज्यीय करार 


(2) कमेटो भॉव लेबर एण्ड पब्लिक बैलफेपर + 


() शिक्षा, श्रम तथा जनहिंत सम्बन्धी प्रश्न 
(2) श्रमिकों के काम के घटे तथा उनका बेतव 


(3) कैदी मजदूर तथा उनके दवारा बनाई गई वस्तुओं का अन्तर्राज्पीय 
व्यापार 


(4) श्रमिको के सघ्पों मे वीचविचाव तथा विवाचन 

(5) दिदेशी मजदूरों को देश मे छाए जाने से रोकना तथा तत्सम्बन्धी 
नियन्‍्लण 

(6) बाल-श्रम 

(7) श्रम साह्यिकी 

(8) श्रमिकों के स्वर 

(४) ख्वूलो मे बच्चो के भोजन का कार्यक्रम 

हा औद्योगिक विस्थापव 
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() रेलो में श्रम रेल श्रमिकों के पदनिवृत्ति तथा बेरोजगारी सम्बन्धी प्रइन 

(2) अमरीकी कर्मचारियों के मुआवजे का जायोग 

(१3) गूंगों, बहरो व अन्यो की कोलछम्बिया स्थित संस्था, हावेंड विदेव- 
विदुयालूय, फीडमेन अस्पताल तथा सेन्‍्ट एलछिज अस्पताल 

((4) जन-स्वास्थ्य तथा सक्रामक रोगो सम्बन्धी प्रश्न 

(१5) खानो में काम करनेवाले श्रमिकों की भलाई सम्बन्धी सवाल 


(6) बेटर्स (सेना से अवकाद प्राप्त लोगो) बी शिक्षा द उतका औदुबो- 
गरिक पुनर्स्थापन 


(7) बेदरन्स के अस्पताल व उनके स्वास्थ्य का झ्याल 

(8) सैनिकों व नाविंकों की असेनिक सहायता 

(9) सेना में काम करनेवालों का नागरिक जीवन मे प्रवर्तन 

५33) कमेटी ऑन इस्टीरियर एण्ड इन्ह्यूलर अफेयर्स : 
(।) सरकारी जमीतसों व उनमे से गुजरने तथा चरने के अधिकार सम्बन्धी 
प्रश्न 

(2) सरबारी जमीनों के खनिज 

(3) दूसरों से सरकारी जमीन की बेदखली कराता, भूमि सहायताओं की 
जब्नी, तथा उनमें खनिज 

(4) रारकारी जमीनो से बनाए गए सुरक्षित जगलात तथा राष्ट्रीय पार्क 

(5) सैनिक पार्क, युद्धस्थल तथा राष्ट्रीय क्यों 

(6) प्रागैतिहासिक ध्वसावशेपों तथा सरकारी जमीनों मे स्थित आकर्षण 
तथा वस्तुओं का सरक्षण 


(7) आय तथा व्यय सम्बन्धी मामलो को छोडकर हवाई, अलास्का, तथा 
अमरीका के आधीनस्थ क्षेत्रो सम्बन्धी अन्य मामले 


(8) घिचाई, भूमि को कृषि्योग्य बनाना और तत्सम्बन्धी प्रायोजदाओं 
के लिए जल्पूत्ति-व्यवस्था तथा प्रायोगनाओ के लिए सरकारी भूमि 
के उपयोग का भधिकार 
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(9) छिचाई के लिए बल-वितरण का सन्‍्तर्राग्यीय कयर 

(0) जानो सम्बन्धी अधिकारों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रश्न 

(]) खातों को भूमि से सम्दन्धित दानून तथा उसमे प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न 

(2) पेट्रोल-्सग्रह तथा रेड्यिम-सम्रह 

(3) रेड इन्डियन छोगो तथा इन्डियन जातियो सम्बन्धी सवार 

(4) रेद इग्डियय छोगों की देखभाल, गिक्षा-व्यवस्था आदि तथा उनवी 
भूमि वा नियम्तप । 


(4) कमेटी झॉन पब्लिक वर्क्स : 

(!) नद्दियों व वन्दरगाहों दा विद्ास तथा बाह से बेचाव 

(2) जलनयातायात की सुविधा के लिए निर्माण तथा पुल व बाघ 

(3) णल-शक्ति 

(4) यातायात के योग्य नदियों का तेठ वे अन्य 2वो से बचाव 

(5) बमरीका के सरकारे भवन तथा विशेष भूमि 

(6) कोडम्विया के जिले में झाक-घरो, संघीय न्‍्यायाण्य, तथा सरकारी 
भवनों के लिए जमीन खरीदना वे भवन वनवाना 

(7) #ंपीटोल७ सीनेट व हाउस ओॉफ रिघ्रंजे-टेटिस्स के कार्याट्यों के लिए 
भवन-निर्माण सम्बन्धी मामले ! 

(8) “स्मिथसोनियम इन्स्टीट्यूडन', “बोटाडिक्ल पार्क! तथा कांग्रेस के 
पुस्तकालय के भवतों वा निर्माण, आदि । 

(9) कोलूम्बिया जिले के ज्यूकोजिक्ल पार्क तथा “राक क्रीक पाक! वा 
सरक्षण । 

(0) छड़कें तथा डाब-मार्गों के लिए निर्माण तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य 


(5) हमेटो शॉन रुत्स एण्ड एडमिनिस्ट्रे दान : 
(!) सौनेट की आकवस्मिक्ता-निधि से किऐ जानेवाले व्यय सम्बन्धी प्रश्न 


७ यह उस स्थाव जा नाम है, जहाँ ममरीका का व्टाइट हाइस स्थित है । 
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अथवा उन पर प्रारित व्यय (छेकिन यदि कोई सारभूव मामला हो तो 
वह उपयुवत स्थायी समिति जो सौपा जाएगा /) 

(2) वमदी ऑन पब्लिक व्से के अ्वर्गत मामलों को छोड़कर, “लाइब्रेरी 
आफ काग्रेस' तथा 'सीनेट लाड्ब्रे री' सम्बन्धी अन्य प्रथ्न, उबत भवनों 
के अन्दर स्थित चित्र व मूतियों, कपीटोल के छिए कल्तात्मव' वस्तुओं 
का क्रय “लाइब्र री ऑफ काग्रेस' ी व्यवस्था, पुस्तकों तथा पाष्डुलिपियो 
का क्रय आदि । 

(3) कमेटी ऑन पढिठिक बतर्म के अस्तर्गठ मामछों को छोड़कर, 'स्मिथमो- 
नियन इन्स्टीट्यूडन' तथा उस सनरह की अम्य संस्थाओं की स्थापना 
सम्बन्धी मामछे । 

(4) राष्ट्रपति, उपराष्टरपति, अथवा काग्रेस के सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी 
प्रघन, व्यभिवार; कन्टेस्टेड एजेव्शन्स', प्रत्यवप्त्र सवा योग्यताएँ, 
संघीय चुनाव सम्बन्धी सामास्यत सभी मासठे, राष्टपति के उत्तरा- 
पित्रार का प्रश्न, आदि । 

(5) समदीय नियम, सभाभवन तथा गैलरीज के नियम, सीनट ॥ जाहारगृह, 
सीनेट के भवन की व्यवस्था तथा कंपिटोड के सीनेट-भाग की व्यवस्था, 
कार्यालय में जगह देना तथा सीनेट में सेवा का प्रश्न । 


(6) बाग्रेस के अभिलेखों वी छपाई, तथा उनमे त्लुटि-निवारण सम्बन्धी 
व्यवस्था, इत्यादि । 
(2) हाउप्त ऑफ रिश्रेजेस्टेटिव की स्वा्यो समितियाँ : 

(]) कमेटी आन एप्रीकल्चर : 
(7) सामान्यत. कृषि सम्बन्धी सभी प्रश्न 
(2) पशुधन तथा मास-वस्तुओ की जाँच 
(3) पच्चु उद्योग तथा पयु-चिकित्सा 
(4) बीजो मे मिदावट, कीटाणु तथा सुरक्षित जगछो मे पशु तथा पश्षियो 

कीसुरक्षा। 
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(5) हृषि-विदुयालय तथा प्रयोग-शालाएँ 

(6) साम्तान्यतः वन-विज्ञान सम्बन्धी सभी प्रशव तथा सरकारी भूमि के 
बाहर के जगलो की घुरक्षा 

(7) इृषि-अयं-श्चास्त्र तथा अनुसवान 

(8) हृषि व ओद्योगिक रसायन-शास्त्र 

(9) दुग्ध-उद्पोग 

(।0) वी<-झ्ास्त्र तथा वनस्पतियों के सक्रामक रोय 

(!) मानवीय खादुय तथा ग्रह-अर्थशास्त्र 

/2) वन्वति-उदयोग, भूमि तथा कृषि इन्जीनियरी 

(3) दकृषि-शिक्षा सम्बन्धी विकास-कार्य 

(4) इृषि-उधारी तथा खेनो का बीमा 

(5) देहालों का विदुयुतीकरण 

(6) बृषि-उलादव तथा उनकी विक्की व कृषि-वस्तुओं की मूल्य-स्विरता 

(।7) फ़सलछो का बीमा तथा भूमि-सरक्षण 


(2) कमेटी आर एप्रोप्ियेशस : 


(।) सरकार के सचालन के लिए आए प्राप्ति 

(3) कमेटी ऑन आर स्विसेज : 
(।) सुरक्षा से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्ररत 
(2) युद्घ-विमाग तथा सामान्यत अन्य सैनिक कायलिय 
(3) नौसेना विभाग तथा नौ-सेना सम्बन्धी अन्य कार्यालय 
(4) सैनिकों व नाविको के घर 


(5) सैविको के देतन, उनकी तरवकी, पदनिवृत्ति व अन्य विशेषाधिकार 
सम्बन्धी प्रश्न 


(6) चुवी हुई सेवाएँ 
(7) स्थछ-सेना व नौ-सेना की सब्या तथा रचना 
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(8) किले, बारूदपर, सैन्य-संग्रह तथा नो-सेना के अड्डे 

(9) शस्त्रागार 

(0) नाविका पेट्रोलियम तथा शेल संग्रह का संरक्षण तथा विकास 

(।) सामान्य सुरक्षा के लिए आवश्यक सामरिक महत्त्व को वस्थुएँ तथा 
अन्य क्रान्तिक सामग्री 

(2) सेना की सहायता के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य तथा उनका 
विकास 

44) कमेटी श्र बेकिंग एण्ड करेन्सी : 

(!) सामान्य तौर पर बैंको व मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रश्न 

(2) उद॒योग थ व्यापार को दी जानेवाली सहायता सम्बन्धी वे प्रश्न, नो 
अन्य समितियों को न सौंपे गए हो । 

(3) जमा-बीमा 

(4) सावंजनिक व निजी घर 

(5) 'फेडरल रिजवे सिस्टम! 

(6) सोना व चाँदी व उसकी मुद्राएँ 

(7) नोटों का प्रचछन व उनकी वापसी का प्रश्त 

(8) डालर का मूल्य-निर्धारण व उसकी मूल्य-हृद्धि का प्रइन 

(9) वस्तुओ के मूल्यों, भाडो व सेवाओ पर नियन्त्रण 

(5) कमेटो आन पोस्ट ऑफ्सि एण्ड सिविल सर्विस ३ 

() सामान्यतः 'फेंडरल सिविल सर्विस सम्बन्धी सभी प्रश्न 

(2) अमरीका के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के ओहदे, मुआवजे, वर्गी- 
करण तथा पदावकाश सम्बन्धी प्रइन 

(3) सामान्यतः: डाक सेवा सम्बन्धी सभी प्रइन (जिनमें पोस्ट रोड को 
छोडकर) रेलवे मेल आदि से सम्बद्ध प्रइन झामिल हैं । 

६4) डाक-बचत-दबक 
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(5) जनगणना व साध्यिकी सम्बन्धी अन्य प्रश्न 

(6) राष्ट्रोप पुरातत्व 
(6) क्मेटो क्षॉन दि डिस्ट्रिकट आफ कौलस्विया + 

(।) क्ोलम्बिया जिले के नगर-पालन गमस्बन्धी प्रश्न जिनमे दिम्स विपय 

शामिल है * 

(2) जन-स्वास्थ्य रक्षा, सफाई तचा सक्ामक रोगों पर नियम्त्रण 

(3) मादक द्रव्यों की बिक्री पर नियन्त्रण 

(4) खादुय-पदार्थों व द्रव्यो वी मिलावट पर नियन्त्रण 

(5) कर व विकी-कर 

(6) बीमा तामील दरानेबाले तथा इच्छा-पत्नो व तलाको के प्रवन्धश 

(7) नागरिक व बाल-अपराध न्यायालय 

(8) सोसायटिणें के संगठन व रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रश्न 

(9) नागरिक वानूद तथा दीवानी व फौजदारी क्ामूनों में संथोधन 
(7) छमेटी बेन एजुकेदन एण्ड लेबर : 

() श्रम और शिक्षा से सम्बन्धित सामान्यत सभी प्रइन 

(2) अ्रसिक्रों के झगडो मे बीचविचाव 

(३8) श्रमिकों के काम के घन्दे व उनका वेतन 

(4) बकंदियों शमिकों तथा उनके दुवारा बनाई गई वरतुओं का अम्तर्राज्यीय 

व्यापार मे प्रवेश 

(5) विदेशी श्रमिकों का देश मे प्रवेश निषेध 

(6) बाल-धमिक 

(7) श्रम-साप्यित्री 

(8) श्रमिकों के काम के स्वर 

(9) शालेय भोजन का वार्यक्रम 

(0) ब्यावशायिय विस्थापन 
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(!) अमरीका के कर्मचारियों के मुआवजे सम्बन्धी आयोग 
(72) गूँगो, बहरो तथा अन्धों वा कोलम्बिया विदयातय, हावे्ड विश्व- 
विदुयाल्य तथा 'सेन्ट एलिजावेथ अस्पताठ' | 
(3) खानों मे काम करनेवालो वी भलाई सम्बस्वी प्रश्न 
(8) कमेटी आन एक्स्पेन्डोचर इन दि एक्सीवयूटिव डिपार्टमेम्ड 
(।) विनियोजन के अतिरिकत्र आय-व्ययक तथा लेखा सम्बन्धी प्रश्न 
(2) सरकार के कार्यक,री अग वा पुनर्गठन 
(3) इस समिति के निल्‍्त अस्य कार्य भी होगे : 8 
(क) अमरीबा के “कन्ट्रोलर जनरल' से प्रतिवेदन प्राप्त कराता, उनकी जाँच 
दारना तथा तत्मम्यन्धी आवश्यक सिफारिश पेश करना 


(प्र) सरकारी दार्षों की सभी स्तरों पर मितव्यथिता तथा कार्यकुशलता की 
दृष्टि से जाँच कराना 


(मे) सरकार की कार्यफारी तथा विधायिक्ा शाखाओों के पुतमंठन करने 
वाले कानूनों के परिणामों की जाँच करना 

(घ) अमरीबी सरवार व राज्य सरकारों तथा नगरपाछकों के मध्य सम्बन्धो 
तथा अमरीकी सरफार व अन्य अस्तर्राष्ट्रीय रस्थाओ (जिनबा अमरीका 
सदस्य है) के मध्य सम्बन्धी का अध्ययन वरना । 

१9) कमेदी आने फारेन अफेयर्स : 

६।) अमरीका के विदेणी सरकारो से सम्बन्ध पिपयक सामान्यत सभी प्रश्न 

(2) विद्देशों तथा अमरीका के बीच सीमा-निर्धारण 

(३) अमरीकी नागरिकों की विदेश्ञों में सुरक्षा तथा उनका देश में वापस 
बुलाया जाना 


(4) तटस्थता 

(5)अन्तर्राप्ट्रीय सम्मेछन तथा अधिवेशन 

(6) अमरीकी राष्ट्रीय रेडक्रास 

(7) ग्रुद्रध की घोषणा तथा विदेशों मे हस्तक्षेप 
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(8) राजनयिक सेवाओ सम्बन्धी सामछे 

(9) दूतावासों के छिए विदेशों मे जमीन प्राप्त कराना 

(0) विदेशों से व्यापारिक सम्बन्धों वी वृद्धि तथा अमरीवी व्यापारिक 
हितों की विदेश्यों में रक्षा 

(4) बअन्‍्तर्राप्ट्रीय संघ दया अन्तर्राष्ट्रीय आथिक तथा वित्तीय संगठन 

(72) विदेशी ऋण 


470) #मेटी बॉन हाउस एडमिनिस्दे शन 


(7) झुमा दवारा छोगो की नियुवित जिसमें सदस्यो ओर समितियों के 
लिए वल्ों तथा वादविवाद का शब्दश: विवरण लिखनेवाले रिपोर्टरो 
की नियुवित शामिल है । 

(2) राभा को आकश्मिक्ता-निधि से ब्यय 

(3) बाक्स्मिक्ता-निधि से ख्च वी गई राशि ने छेखाओं की शाँवक 
करना 

(4) रुभा के छेखाओ सम्बन्धी सामान्यतः सभी प्रश्न 

(5) बाज स्मिक्ता-निधि से विनियोजन 

(६6) सभा की सेवानो से सम्बन्धित प्रश्न; जिसमें सभा के बाहार-गशट, सभा 
के कार्यालय-भवन, तथा केपीटोल के “हाउस ऑफ परिप्रेजेन्टेटिवस' भाग 
के प्रश्न शामिल हैं । 

47) सभा के सदस्यों के प्रवास सम्बन्धी प्रश्न 

(8) सदस्यों तथा समितियों के कार्यालय के लिए जगह 

(9) बेकार के सरकारी कागजातो का निपटान 

६0) “कमेटी ऑन पब्लिक बक्से के अन्तर्गत मामलो वो छोडकर 'लाइग री 

ऑफ काग्रेस', चित्रों तथा मुतियों तथा कंपीदोल के लिए कलात्मक 
वस्तुओं का क्रय, बोटानिक्ल पाक, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेल” वी 
व्यवस्था तथा उसके लिए पुस्तकों व पाण्डुलिपियों की खरीदुदारी 
तथा स्मारक । 
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() "कमेटी ऑन पब्लिक वक्‍से! के अन्तर्गत मामछो को छोड़कर, 


'स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट' तथा उस तरह की अन्य सस्थाओं का 
रजिस्ट्रेशन 


(2) काग्रेस के अभिलेखो की छपाई व उनमे सप्योघन विधयक मामले । 
(3) राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा कांग्रेस के सदस्यो 


का चुनाव, व्यभिचार, “कन्टेस्टेड इलेवशन्स' प्रत्यय-पत्र तथा योग्यताएँ 
तथा संघीय छुनाव सम्बन्धी प्रश्न । 


(4) इस समिति के निम्न और कृत्य होगे -- 


(अ) 


(ब) 


(स) 


सभा द्वारा पारित होने पर सारे विधेयको, सशोधनो तथा सयुक्‍त 
सकलपो की जाँच करना तथा सीनेट की “कमेटी ऑन रूल्स 
एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन! वी सहायता से दोनो सदनों दुवारा पारित 
किए जा छुके विधेयकों तथा सयुकत सकल्‍पो की जाँच करना ओर यह 
देखना किवे उचित तरीके से दर्ज किए जा चुके हैं या नहीं, तथा 
अध्यक्ष अथवा सीनेट के प्रेजीडेन्ट दुवारा हस्ताक्षर होने के बाद उन्हे 
अमरीवा के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराना तथा उन्हे इस प्रकार 
राष्ट्रपति को पेश किए जाने की सभा को सूचना देना । 

सभा के सदस्यो के दौरे के सम्बन्ध मे 'सार्जेन्ट एठ आम्स! को सूचना 
देना 

सभा तथा सीनेट के भूतपूर्व मृत सदस्यों की यादगार में रोज एक 
उपयुक्त कार्यक्रम स्थिर कराना तथा उसकी कार्यवाही को प्रकाशित 
कराना । 


(]) कम्रेटों ऑन इन्टरस्टेट एण्ड फारेन कॉमर्ष 
() अन्तर्राज्यीय तथा विदेश व्यापार विषयक सामान्यत. सभी प्रश्न 
(2) जल-यातायात को छोडकर, अन्तर्राज्यीय तथा विदेश-यातायात की 


व्यवस्था (जो 'इन्टरस्टेट कॉमसे कक्‍्मीशन' के क्षेत्र के बाहर हो) । 


(3) अन्तर्राज्यीण दया विदेश-सचार का नियंत्रण 
(4) असैनिक विमान विज्ञान 
(5) जछवायु-ब्यूरो 
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(6) अन्तर्राज्वीय तेल-इरार तथा (सरहारी जमीव से उत्पन्न पेट्रोल व गैस 
को छोडकर) पेट्रोल व प्राकृतिक ग्रेस सम्बन्धी प्रश्न 
(7) ऋष-पत्र तथा सट्टा बाजार 
(8) सरकारी जछूविदुयुत्‌ योजनाओं से सम्बद्‌य विदुयुत्‌ सह्थापनों को 
टोडकर अन्तर्राज्पीय विददयुत्‌ सम्वन्धों विपप्रक' प्रदन 
(9) रेलरोड में काम बरनेवाले श्रमिक, उनकी पदनिवुति तथा उनकी 
बैरोजगारी सम्बन्धी प्रश्न 
(।0) जन-स्वास्थ्य रक्षा तथा सक्रामक रोगो का निवारण 
(।) जन्तर्देशीय जल-मार्ग 
(2) “ब्यूरो आफ स्टेन्डड', वजन व मापों वे मानकीकरण सम्बंध्धी प्रइन 
तथा सीट्रिब ब्यवस्था 
(2) वमेटी ऑन ज्युश्शियरी 


4]) स्परायिक कार्यवाही -द्ीवानी तथा फौजदारी 
(2) संविधान में सशोधन 
(3) संधीय न्‍्यायाडय तथा न्यायाधीश 
(१4) राज्य सेत्र व आयिजूत देशों में स्वामीय न्याय व्यत्म्था 
(5) अमरीका व अधिनियमों मे आ्वूति लता उनवा सट्ताकरण 
(6) राष्ट्रीण सुधार-घर 
87) गैरबानुनी अवरोधों तथा एकाधिझारों स व्यापार व वाणिज्य डी रक्षा 
48) छुट्टियों तथा त्यौहार 
(9) दिवालियाएन, गदर तथा जाली सिव्क् बनाना 
(0) राज्णे तथा कैत्रो की सीमाए निर्धारित करना 
(।]) वायरस वी बेठकें, उनमे सदस्यों बी उपस्विति तथा उतके द्वारा बैमेह 
पद्ने का मदर किया जाना 
(2) नावरिक स्ववस्तता 
(3) एक्स्व (पेडेन्ट) प्रतिल्तिप्यधिकार (कापी राइट) तथा ट्रेडमार्त' 
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(।4) एकस्व-कार्यालूय 

(5) आप्रवासन तथा देशीयकरण 

(।6) प्रतिनिधियों की नियुक्ति 

(7) बमरीफा के विरुदृध्त उठाए गए हको का प्रश्त 
(8) सामान्य तौर पर अन्तर्राज्यीय करार 

(79) राष्ट्रपति के उत्तराधिक्र 


<(3) कमेटो भाँत सर्चेस्ट मेरीन एस्ड फिल्चरी 


(॥) व्यापारिक पोतो सम्बन्धी प्रइन 
(2) जहाजो तथा छोटी नौकाभो का दर्ज किया जाया तथा उन्हे लाइसेन्स 
देना 
(3) जहाजो के सकेत तथा उनके चाकत के सम्बन्ध मे नियम 
(4) समुद्र मे जहाजो की टक्‍्करो को रोकने के लिए नियम तथा तत्सम्बन्धी 
अल्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
(5) व्यापारिक नौझाओं के अधिकारी वथा चालक 
(6) जल-पार्मों द्वारा ले जाए जाने वाले वाहको के नियन्लण सम्बन्धी 
(“इनदरस्टेट कॉमर्स कमीशन” के अत्तगंत मामलों को छोड़कर) सभी 
शाते तथा व्यापारिक साथो के सकेत व रोशनी तथा प्राणरक्षा-प्रबन्धो 
आएदि का निरीक्षण 
(7) समुद्रतट रक्षक्र, धाणरक्षा-सेवा, जलदबतीप, प्रकाश-मौडा तथा समुद्री- 
दिज्ाश्रम 
“[8) अमरीकी समुद्ठतट रक्षक-सेवा तथा व्यापारिक नाविकों की शिक्षा- 
सस्याए" 
(9) समुद्रतट तथा समुद्र-्तल-सर्व क्षण 
२79) प्रकाश रहर तथा उसके सचालन की व्यवस्था, जिसमे नहरी क्षेत्र की 
सफाई व उसका शासन तथा अन्‍्लमेमुद्रीय नहरो से सम्बद्ध सामान्यत 


सभी प्रश्न झामिल है । 
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(]) मछलियों व जगली पशुओ के शरण, संघारण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी 
प्रश्न 


(24) कमेटो शॉन पब्लिक लेन्‍्ड 

() सरकारी जमीनें व उनमे प्रवेश, उनमें से गुजरने तथा चरने के अधिकार 
विषयक प्रश्न 

(2) सरकारी जमीनों से प्राप्त खनिज 

(3) सरकारी जमीन की वेदखली कराना, भूमि सहायताओं की जब्ती तथा 
उनमें खनिज 

(4) सरकारी जमीन से बनाए गए सुरक्षित जंगलात तथा राष्ट्रीय पार्क 

(5) सैनिक पार्क, युद्धस्थछ तथा राष्ट्रीय कब्रों 

(6) प्रागैतिहासिक ध्वसावशेपों तथा सरकारी जमीन में स्थित आकर्षक 
वस्तुओं का सरक्षण 

(7) विनियोजन तथा आय सम्बन्धी मामछों को छोडकर, हवाई, अछास्का 
तथा अमरीका के अन्य आधीनस्थ क्षेत्रो सम्बन्धी मामले 


(8) सिंचाई और भूमि को क्ृपि योग्य बनाना, इवि-योग्य बनाने की 
प्रायोजनाओ के छिए जलपू्ति तथा ऐसी प्रायोजनाओ के लिए सरवारी 
भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी मामछे 

(9) सिंचाई के लिए जल-वितरण का अन्तर्राज्यीय करार 

(0) खातों के अधिकारों से सम्बद्ध सामान्यतः सभी प्रइन 

(7]) खानो की भूमि से सम्बन्धित कानून तथा खानो मे प्रवेश सम्बन्ध प्रश्न 

(2) भूगभभ-सर्वक्षण 

(3) खनिज शास्त्र विदूयालय तथा प्रयोगशालाएंँ 

(६4५) सरकारी जमीनो मे उपलब्ध पेट्रोल का संग्रह तथा अमरीका भे रेंडियणत 
बा सप्रह 

(5) रेड इष्डियन लोगो के सम्बन्ध तथा इण्डियन जातियो विषयक मामले 

(6) रेड इण्डियन लोगो की देखभाठ, शिक्षा तथा शासन; जिसके अन्तर्गत 
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उनके भूमि सम्बन्धी मामले तथा इण्डियन फ़न्ड मे से उनके दावों 
सम्बन्धी निपटान के प्रइन भी शामिल हैं । 


(3) #मेटो ऑन पब्लिक चक्‍से 
() नदियों व बन्दरगाहो का विकास तथा बाढ़ से युरक्षा 
(2) जलन्यातायात की सुविधा के छिए निर्माण तथा (अन्तर्राष्ट्रीय पुल व 
बांधों को छोडकर) पुल व बाँध 
(3) जलू-शविति 
(4) यातायात के योग्य नदियो का तेल व अन्य द्रव्यो से बचाव 
(5) अमरीका की सरकारी इमारतें तथा सुधारी हुई भूमि 
(6) कोछम्विया जिले मे डाकखाने, चुंगीघर, सधीय म्यायालय आदि के 
भवनों के लिए जमीन खरीदना व भवन बनवाना 
(7) 'कंपीटोल” तथा 'सीनेट' व 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' के भवनों 
सम्बन्धी मामले 
(8) 'बोटानिव्ल पाक, लाइब्रेरी ऑफ क्ाग्रे!' तथा 'स्मिथसोनियन 
इन्स्टीट्यूडन' के लिए जमीन की व्यवस्था, भवनों का निर्माण, पुननिर्माण 
तथा उनकी देखभाल 
(9) डिसिट्रवट ऑफ कोलम्बिया के सुरक्षित सार्वजनिक स्थान तथा पके के 
“राक क्रीक पार्क! तथा 'जूलोजिकल पाक 
(0) सड़कों तथा डाक सडको का निर्माण तथा उनकी देखभाल (लेकिन 
इनके लिए छगनेवाले विनियोजन इसके अपवाद हैं ।) 
(]6) क्षमेटी ऑन रुत्स 


(7) सभा के नियम, संयुक्त नियम ठंथा कार्यक्रम 
(2) काग्रेस के अवकाश तथा अन्विम सत्नावसान 


(।7) कमेटी झ्लॉन अनप्मेरिकन एक्टोविटीज 
(॥) अमरीका-विरोधी कार्यों की जाँच-पडढताल 
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(8) कमेदी ऑँव वेटरम्स अफेयर्स 
() सेदा से अवकाश प्राप्त लोगो से सवदध सामान्यत सभी प्रश्न 
(2) अमरीका के सारे आम व खास युदुधों सवन्धी वेर्शनें 


(3) सशस्त्र सेना मे काम करने के बदले में सरकार दवारा जारी विया 
गया बीमा 


(4) सेना से अवकाश प्राप्त लोगो की ज्िक्षा, उनका व्यावसायिक पुनर्श्यापत 
नथा उन्हें मुआवजा दिया जाना 


(5) सैनिकों तथा साविकों की असेनित्र सहायता 


(6) सेना से अवकाश्न प्राप्त छोगों के लिए अप्पवाल, चिकित्सा तथा उनकी 
देखभाल की व्यवस्था 


(7) मेना से विमुक्‍्त छोगो का नागरिक जीवन मे पुनर्स्थापन । 
(9) कमेटी भॉन देज एण्ड भोन्स 

(4) सामसान्‍्यत आाय सम्बन्धी सभी प्रइ्न 

(2) अमरीका का वन्धित करण 

43) सावंगनिक धन वी जमा राशि 

(५) वियोति-्युल्क, वमूठी के जिठ जहाज-उद्योग दवा साछ उतारने के 

लिए बन्दरगाह 

(5) परस्पर व्यापार-सम्बन्ध 

(6) युत्क देव बस्तुओ का यातायात 

(7) आधीनस्प क्षेत्रों सम्बन्धी आय जिपयक मामडे 

(8) राष्ट्रीय सम्ाज-सुरक्षा चीमा 


परिश्िष्ठ 5 
भारतोय राज्य-विधान-सभाग्रों थ दिधान-परिपदो की 
सम्रितिया+ 


(7) बार प्रदेश 
(विधान सभा) 
(।) आवास-समिति 
(2) लोक-लेखा-ममिति 
(3) कार्य-मल्नणा-समिति 
(4) विध्रेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति 
(5) विशेषाधिकार-समिति 
(6) प्रावकलन समिति 
(7) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(8) सरकारी अश्वासनों ध्म्बन्धी समिति 
(9) याचिका-समिति 
(0) नियमों सम्बन्धी प्रवर समिति 
() क्षेत्रीय समिति 
(विधान-परिषद) 
(।) कार्य-मल्नणा-समितति 
(2/ विधेयकों पर विचार करने के छिए नियुदत प्रवर समित्ति 
(3) विज्येषाधिकार-समिति 





७ इसमे नागालैण्ड, हिमाच7 प्रदेश तथा सघ-क्षेत्रो की विभायवाओ के बारे 
मे जानकारी नही दी जा सकी है। 
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संसदोय समिति प्रथा 


(4) आवास-समिति 

(5) सरकारी आशइ्वासनों सम्बन्धी समिति 
(6) नियमों सम्बन्धी प्रवर समिति 

(7) याचिका-समिति 


(2) भासाम 


(विधान-समोा) 


() प्राककलन-समिति 

(2) आवास-समिति 

(3) पुस्तकालय-समिति 

(4) विज्ञेपाधिकार-गामिति 

(5) लछोक-लेखा-समिति 

(6) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुकतर प्रवर समितिया 


नोट--आसाम में विधान-परिपद्‌ नहीं है । 


(३) उड़ीसा 


विघान-समा 


(]) कार्य-मत्रणा-समित्ति 
(2) प्राककलन-समिति 
(3) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 
44) विशेषाधिकार-समिति 
(5) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(6) विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रवर सप्रितियाँ 
(7) लछोक-लेखा-समिति 

पनसमिति 

दे विधान-परियद्‌ नही है । 
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(4) उत्तर प्रदेश 
(विधान-सभा) 
() प्रावकलन-समिति 
(2) वित्त-समिति 
(2) याचिका-समिति 
(4) विशेषाधिकार-समिति 
(5) कार्य-मन्ल्रणा-समिति 
(6) लोक-लेखा-समिति 
(7) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति 
(8) भाधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(9) नियम-समिति 
(0) विधयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियां 
(]) विधयक्ों पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुकतर प्रवर समितियाँ 


(विध्यास-परिषद) 
() नियम-सशोधन-समिति 
(2) विशेषाधिकार-समिति 
(3) कार्य-मन्त्रणा-समिति 
(4) याचिका-समिति 
(5) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ 
(5) केरल : 
(विधान-प्भा) 
(7) प्रावकलन-समिति 
(2) सरकारी आइवासनों सम्बन्धी समिति 
(3) मैर सरकारी विधेयकों तथा सकल्पो सम्बन्धी समिति 
(4) विशेषाधिकार-समिति 
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(6) 


(7) 


संप्दोष समिति प्रथा 


(5) छोक लेखानममिति 
(6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(7) याचिक्रा-समितरि 
(8) दा्य-मन्लणा-हमिति 
(9) तियम-समिति 
( 0) आवास-्समिति 
(।) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ 
नोट: केरल में विधान-परिपद्‌ नही है । 
गुमरात 
(वधान सप्ता) 
() महस््यपूृणर प्रिपात पर विचार बरने ये लिए नियत गमिति 
(2) कार्य-मस्त्रणा सामरिति 
(3) छोक-छेखा-्समिति 
(4) प्राकत्र इन मिति 
(5) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयका तथा प्रस्तावों सम्बन्धी समिति 
(6) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(7) नियम-्समिति 
(58) सरकारी आध्वासनो सम्बन्धी समिति 
(9) सदस्यों की अनुपस्यिति सम्बन्धी समिति 
(40) याचिका समिति 
(3) विशेषाधिवार समिति 
नोट * गुजरात मे विधान-परिषद्‌ नही है। 
जम्मू तथा कादमीर : 
(विधान-समा) 
(॥) सरवारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 
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(2) पुस्तकालय तथा आवास समिति 

(3) विशेषाधिकार-समिति 

(4) नियम-समित्ति 

(5) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ 


(विधान-परिषद) 
(]) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ 
(2) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुवत प्रवर समितियाँ 
(3) याचिका-समिति 
(4) विशेषाधिकार-समिति 
(5) कार्य-मत्रणा-समिति 
(6) नियम-समिति 
(7) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 
(8) आवास-समिति 
(9) पुल्वकारूय-समिति 
(0) सामान्य प्रयोजन समिति 


(३) पंजाद+ 
(विधान-सभा) 
(॥) कार्य-मलणा-समिति 
(2) प्रावक्तन-समिति 
(/) स+कारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति 
(4) बाबास-समिति 
(5) पुस्तकालय-समितति 


6 न 
$# यह जानकारों केवछ पजाब के बारे मे है, हरियाणा के विपप्र में अभी 


जानकारी उपलब्ध नही है । 
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(6) विशेषाधिकार-समिति 

(7) छोक-लेखा-समिति 

(8) नियम-समितति 

(9) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति 
(0) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समितियाँ 
(१]) याचिका-समिति 


(विधान-परिषद्‌) 
(।) विधेयको पर विचार करने के छिए नियुवत प्रवर समिति 
(2) विद्वेयक्रों पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुकतर प्रवर समितियाँ 
(3) नियम-समित्ति 
(4) तरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 


(9) पश्चिमों बंगाल 
(विधान-प्मा) 
(॥) कार्य-मत्रणा-समिति 
(2) बाचना-समिति 
(3) छोक-लंखा-समित्ति 
(4) विशेषाधिकार-समिति 
(5) नियम-समिति 
(6) विधेयकों पर बिचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ 
(विधान-परिषद) 
(२) हावे-यलणा-सावितति 
(2) विज्वेषाधिकार-समिति 
(3) प्रवर समितिय 
(4) तियम-समिति 


आरतीपष राज्य-विधान-सभाओं व विधान-परिषदों की समितियाँ (38 


(0) बिहार 
(विधान-समा) 

(।) आवास-समिति 
(2) प्रुस्तवालय समिति 
(3) याचिका-समिति 
(4) विश्वेषाधिकार-समिति 
(5) लोक-लेखा-समिति 
(6) कार्ये-मत्रणा-समिति 
(7) प्रावकछन-समितति 
(8) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(9) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति 

(40) नियमों के लिए प्रवर समिति 

(]) यशथेष्ट महत्त्व के प्रश्तो पर विचार करने के छिए सयुवत प्रवर समिति 

(2) विधेयकों पर विचार करनेवाली प्रवर समितियाँ 

(विधान-परिपद्‌) 
(।) कार्य-मत्रणा-समिति 
(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकत्पो से सम्बन्धित समिति 
(3) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ 
(4) विधेयकों घर विचार करने के छिए नियुक्त समुक्‍्त प्रवर समितियाँ 
(5) विधेयको से सम्बन्धित याचिकाओ पर विचार करने के लिए नियुक्त 
समिति 

46) यथेष्ट महत्त्व के प्रइनों पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुक्त समिति 
(7) विशेषाधिकार-समिति 
(8) पुस्तकालय-समिति 
५9) भावास-समिति 


श2 संसगीय समिति प्रथा 


(0) नियम-समिति 
(]]) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धो समिति 
(2) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 


६() मद्रास 
(विधान-सप्ता) 
(।) कार्य-मत्रणा-समिति 
(2) प्रावकलन-समिति 
(3) प्तरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 
(4) भावास-पमिति 
(5) विश्वेयाधिकार-समिति 
(6) छोक-छेखा-समिति 
(7) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(8) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति 
(9) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुवत प्रवर समिति 
(विशन-परिषद्‌) 


(।) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियाँ 
(2) विधेयकों पर विचार »रने के लिए नियुक्त सयुकत प्रवर समितियाँ 
(3) विज्लेपाधिकार-समिति 
(4) कार्य-मस्त्रणा-समिति 
(5) आवास-समिति 
(6) सरवारी आइवासनो सम्बन्धी समिति 
(2) मध्य-प्रदेश 
(विधान-समा) 
() कार्य-मस्लणा-समिति 
(2) प्रावरलन समिति 
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(3) सरकारी आइवासनो सम्बन्धी समिति 

(4) आवास-समिति 

(5) पुस्तकालूय-समिति 

(6) याचिक्म-समिति 

(7) विशेषाधिकार-समिति 

(8) लोक-लेखा-समित्ति 

(9) नियम-समिति 
(0) सरकारी विधेयकों सम्बन्धी स्थायी समिति 
(।!) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(2) विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समितियां 

नोठ : मध्य प्रदेश में विधान-परिषद्‌ नही है । 


(१3) भेसूर 

(विधान-सभा) 
() प्रावकलन-समिति 
(2) आवास-समित्ति 
(3) पुस्तकालय-समित्ति 
(4) विशेषाधिकार-समिति 
(5) याचिका-समिति 
(6) कार्य-मन्त्रणा-समिति 
(7) विधेयको पर विनार करने के लिए नियुक्‍त प्रवर समिति 
(४) विधेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति 
(9) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 

(0) छोक-लेखा-समिति 

(!) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति 

(2) नियमों पर विचार करते के लिए विशेष समिति 
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(विछान-परिषद) 
(।) विधेेयको पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति 
(2) विशेेयक्ों पर विचार करने के लिए नियुक्त सयुकत प्रवर समिति 
43) यातव्रिका-समिति 
(4) विश्लेपाधिकारन्समिति 
(5) आवास-समिति 


(4) महाराष्ट्र 
(विधान-सभा) 
(7) महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति 
(2) क्षायं-मम्त्रणा-समिति 
(3) प्रावकलन-समिति 
(4) लोक-लेखा-समिति 
(5) गैर सरकारी संदस्थों के विधेयकों तथा सकत्पों पर विघार करने के 
लिए नियुकत्र समिति 
(6) आधीतस्थ विधान सम्बन्धी समिति 
(7) लियम-समिति 
(8) सरकारी आइवासनो सम्बन्धी समिति 
(9) सदस्यों की अनुपस्दिति सम्बन्धी समिति 
(0) याविज्ञा-समिति 
() विश्येपाधिवार-समिति 
(विघान-परियद) 
(]) कार्ये-मन्त्रणा-समिति 


(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयवों तथा संकल्पों पर विचार करने के 
लिए नियुक्त समिति 


(3) नियम-समिति 
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(4) सरकारी आइवासनो सम्बन्धी समिति 
(5) सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति 
(6) याचिक्रा-समिति 
(7) विद्येपाधिकार-समिति 
(8) महत्त्वपूर्ण विषयो पर विचार करने के छिए नियुक्त समिति 
(।5) रागस्थान 
(विध्।न-सभा) 
(7) प्रावक्लन-समिति 
(2) भआावास-समिति 
(3) याविका-समिति 
(4) विशेशधिकार-समिति 
(5) लोक-लेखा-समित्ति 
(6) नियमन्समिति 
(7) विप्लेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति 
चोट : राजस्थान में विधान-परियद्‌ नही है । 


ग्रन्थ-सुचों 
() पुष्तक्के 
(क) सामान्य 
(।) गवर्नमेट थू, कमेटीज-ए. एच. ब्हीअरे 
(2) छजिस्लेटिव प्रोसेत-हेवरी वाकर 
(3) बजेटरी सिस्टम ऑफ फारेन कन्ट्रीज-एस. एल. शकधर 
(4) डेमोकेटिक गवर्नमैन्‍्ट एण्ड पॉछिटिक्स-करी 
(5) एसेन्शियल्स ऑफ पालियामेन्टरी प्रोप्तीज्योर-स्टॉगिस 
(6) दी परपज ऑफ परालियामेल्ट-क्विन्टिन हाग 
(7) हाउ पालियामेन्ट वक्‍्से-जॉन मेरेट 
(8) ससद और ससदीय प्रक्रियाए-पेनुलि परिपूर्णानिसद 
(9) छंजिस्लचर्स-के. सी. व्हीअरे 
(0) परालियामेन्टरी सुपरविजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन (दी प्रेविट्सेज 


इन यू. के., आस्ट्रेलिया स्यूजीलैंड एण्ड कनाडा डिस्क्स्ड)-जॉन- ई. 
क्रेर्सेल 

(7) नोद्स थॉन दी पालियामेन्टरी कोर्स (कन्डक्टेड बाइ कॉमलवेल्य 
परालियामेन्टरी एसोसिएशन इन रूण्डन एण्ड नादंन आयरलैड)-एस. 
आर. कन्यी 

(2) पालियामेन्दरी प्रोसीज्योर-ब्हिटने 

(3) कम्ेटीज हवाउ दे चर्क एण्ड हाउ दु वर्क देम-एडगर एनस्टेंग 

(4) दी घिञज्ञगी ऑफ कमंटीज एण्ड इलेक्शन्स-ब्लाक डन्कन 

(5) एनीविय वट ऐक्शन-ए स्टडी ऑफ दी गुजेज एण्ड ऐब्यूजेज भाफ 
क्मेटीज ऑफ इन्दवायरी-हबंर्ट ए. डी. 
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(6) मैनुअल ऑफ पारलियामेन्टरी छा एण्ड प्रोसीज्योर-जी. डेमेटर 
(7) हैन्डबुक ऑफ पालियामेन्टरी प्रोसीज्योर-एच. ए. डेविडसन 
(क) यूनाइटेड किप्डस 
(8) ऐन इन्द्रोडक्थन दु दी प्रोसीज्योर ऑफ हाउस भओॉफ़ कॉमन्स-डॉडे 
ग्रिलबर्ट केम्पियन 
(9) पारछियामेस्ट-जेनिग्ग 
(20) दी हाउत्त ऑफ कॉमन्स ऐद वर्क-एरिक टेलर 
(2)) कांग्रेस एण्ड पालियाम्रेन्ट-गेलोवे 
(22) ब्रिटिश पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी-बाले, घिडनी, डासन 
(23) छा एण्ड एक्जीकूयूटिव इस ब्िटेव (कैम्द्रिज 949)-वी. झाठ 
(24) पालियामेन्ट-ए सर्वे-लाई ग्रिलब्े केम्पियन 
(25) पालिवामेन्टरी मवनेमैन्ट-एस टी बेली 
(26) पालियामेन्द ऐट वर्क-हेनलन एण्ड वाइजमैन 
(27) "यबंमैस्‍्ट एण्ड पलियामेल्ट-ए सर्वे फ्रॉम दी इससाइड"-हब॑र्ट 
मोरिसन 
(28) पाडियामेस्टरी रिफॉर्म !933-58-ए सर्वे ऑफ सजेस्टेड रिफॉम्से- 
हैन्स्ड सोसाइटी कार पशियामेस्टरी यवर्नमेन्‍्द 
(29) दी ब्रिटिश पोलिटिकल घिस्टम-आर- मेथियट 
(30) ब्रिटिश गवन॑मैस्‍्ट 7984 ढु 953-सेलेक्ट डाक्यूमेल्ट (ऑन कमेटी 
ऑफ दी हाउस आफ कॉमन्स) 
(3]) पालियामेस्ट एण्ड दी एक्जीक्यूटिव-ऐत एनालिसिस एण्ड रौडिग्ज> 
एच. वाइजरसन 


(ण) फ्रांस 


(32) पॉलियामेन्ट ऑफ फ्राम-लिडरडेल 
(33) दी गवर्नमैल्ट आफ दी फिफूव रिपब्लिक-जे. ए. लेपास 
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(घ) यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका 
(34) कांग्रेस इन ऐव्शन-स्मिथ एण्ड रिडिक 
(35) रौडिग्ज इन अमेरिकन नेशनल गवनेमन्ट 
(36) एडवाइस एण्ड कम्सेन्ट आफ दी सीनेट-जोसेफ पी. हेरिस 
(37) दी काग्रेशनल कान्फरेन्स कमेटी-स्टेनर 
(38) दी लेजिस्लेटिव कौन्सिल इन दी अमेरिकन स्टेट्स सिफिन विलियम जे. 
(39) दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन काग्रेम-गैलोवे 
(40) हिस्द्वी आफ दी हाउस आफ रिप्रेजेन्टटिव्ज-गैलोवे जॉर्ज 
(4) ए सिटिजन लुक्‍्स ऐट दी वाग्रेस-डीन एचेसन 
442) हैन्डब्रुक फॉर छेजिस्लेटिय कमेटीज-कौन्सिल ऑफ स्टेट गवनमैन्‍्ट्स, 
यू० एस० ए० 
(३) आस्ट्रेलिया : 
(43) प्राल्यामेम्टरी गवनमेन्ट ऑफ दी कामनवेल्य ऑफ आद्रेंलिया- 
एलछ० एफ» क्रिस्प 
(44) पालियामेन्टरी हैन्डबुक ऑफ दी कामनवेल्थ ऑफ द्रे लिया 
(45) दी पालियामेन्ट कफ साउथ आस्ट्रें लिया-जी० डी० वोम्दे 


(च) कनाडा ४ 

(46) डेमोक्ेटिक गवनंमेन्ट इन कनाडा-डॉसन 

(47) कंनेडियन गवनंमैस्ट एण्ड पालिटिक्स-एच० मैकडी वल्यत्री 

(48) पाछियामेन्टरी प्रोसीज्योर एण्ड प्रैविट्स इन दी डोमिनियन ऑफ 
कंनाडा-सर जान बोरीनाट 

(49) रूल्स एन्ड फाम्से ऑफ दी हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कैनाडा-ब्यूचेस न 

(50) सीनेट ऑफ कैनाडा-रास 

(5व) दी अनरीोफाम्ड सीमेट ऑफ कनाडा-मैके 

(52) कॉंस्टीट्यूसनल इशूज इन कैनाडा-डॉसनल 
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(53) इवनेमेन्द ऑफ कैनाडा-डॉसन 

(54) प्रोस्ोज्योर इन दी कंमेडियन हाउस ऑफ़ कॉमत्स-डब्ल्यू० एफ० 
डॉसन 

(55) दी पब्लिक पर्स : ए स्टडी इन कंनेडियन डेमाक्रेसी-नामर्न वाई 


(छ) अन्य देश 

(56) पाछियामेन्ट ऑफ स्वीडेन-एरिफ हैस्टर्ड 

(57) रिप्रेजेम्टेटिव गवर्न॑मेस्ट इन आयरलैण्ड-मैक फ्रैव्सन जे० सी० 

(58) प्राडियाम्रेस्ट एण्ड रेजीरय (पालियाभेस्ट एण्ड मब्नमेन्ट)-छ यस्यू एच० 
हव्शाफ 

(59) पालियामेन्ट्स इन 4 बम्ट्रीज-इन्टर पालियामेन्टरी यूनियन 

(60) यूरोपियन पाल्यामेग्टरी प्रोसीज्योर (ए काम्प्रीहेन्सिव हैस्डबुक)- 
कंम्पियन ए५ध्ड लिडरडेल 

(6) दो पालियामेन्ट ज्ॉफ स्विटजरलेण्ड-हू यूब्ज क्रिस्टोफर 

(62) दी बाडियाम्रेन्ट ऑफ नीदरडैन्ड्स-वान र॑टल 

(63) दी पाशियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन साउथ अफ़रीवा-रंल्फ किल्पिन 

(64) पाछियामेन्टरी प्रोसीज्योर इन पाकिस्तान-चाहर्स जे० जिन्‍्ट 

(65) नार्वेज पालियामेन्ट-दी स्टाटिग-पर व्वजाग 

(66) प्रेजेन्ट डे प्राब्वम्स ऑफ पालियामेन्ट ; इन्टरनेशवल सिम्पोवियम- 
इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर पार्लियासेन्टरी डाक्यूमेम्टेशन, जेनेवा 


(ज) भारत ४ 
(67) पालियामेन्दरी प्रोसीज्योर इन इडिया-ए० आर० मुकर्जी 
(68) पाछियामेन्टरी प्रैविटम एण्ड प्रोसीज्यो र-एस० एस० मोरे 
(69) पालियामेस्ट ऑफ इण्डिया-मारिस जोन्स 
(70) पॉश्यामेन्टरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया-हैरोल्ड लास्की इन्टिदूयूट ऑफ 
पोलिटिक्छ साइन्स, अहमदाबाद 
(73) इषण्डियन पालियामेन्ट 7952-57-लिलोचन सिद्द 
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(72) इण्डिया एण्ड पाडियामेन्ट-हिरेन मुकर्जी 

(73) सेन्द्रलाइज्ड छेजिस्लेशन-देसिका चार एस० वी० 

(73) दी इणग्डियन पालियामेस्ट-ए० बी० छाल 

(75) छेजिस्लेटिव कौन्सिल ऑफ इण्डिया, 4854-6 -बूलचन्द 

(76) ए हैन्डबुक ऑफ इण्डियन छेजिस्लेचसं-आर० आर० सकसेना 

(77) पोछिटिकल हिस्द्री ऑफ ऐतन शियेन्ट इण्डिया-हेमचन्द्र राय चौधरी 

(78) पालियामेटरी प्रोसोज्योर इन इण्डिया-डेनियलू कंमियर 

(89) हिन्दू पालिटी-के० पी० जायसवाल 

(80) इंण्डियन काह्टिट्यूशन ऐट वर्क-चिन्तामणि-मसानी 

(8) हंकचर्स (ऑन पाछियामेन्टरी प्रैविद्य एण्ड प्रोसोज्योर-कामनवेर्थ 
पालियामेन्टरी एसोसिग्रेशन (महाराष्ट्र व्रान्च) 

(82) कम्वेन्शन्स एण्ड प्रोप्राइटीज ऑफ पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी-कै९ 
सन्थानम्‌ 

(83) फ़ाइनेनशियल कमेटीज ऑफ लोक-सभा-डा० आर० एव० अग्रवाल 


(2) भ्रतिवेदत : 


(4) ठोक-सभा व राज्य-सभा वी स्थायी, तदर्ष तथा प्रवर क्षमित्रियी के 
प्रतिवेदन 

(2) रिपोर्ट्स ऑफ दी सेलेड्ट वमेटी ऑन प्रोसोम्पोर, यू० के० ॥953, 
3955 

(3) रिपोद्'स ऑफ दी ज्वाइन्ट बमेठी ऑन दी आगेनाइजेशन आफ 
कांग्रेस परसुएन्ट टु एच० पापग्रेग रिजोल्यूशत 8 पीनेद रिपोर्ट न० 
0, 79 क्षाग्रेस 

(4) सविधान के अनुच्छेद ।8 के खंड (7) के आवीत राज्यसभा के 
लिए प्रक्रिया-नियम के प्राह्प वी सिफारिदा करने काली समित्ति का 
प्रतिवेदन 
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(3) नियम-पुस्‍्तके ४ 
(क) भारत : 
(।) मैन्युअद ऑफ विजिनेस, लोक-सभा 
(2) मैन्युअल ऑफ डायरेवशन्स, लोक-सभा 
(3) मैन्युथछ ऑन सेलेव्टेड आदिबल्स ऑफ दी कास्टिट्यूशन 


(ख) पूनाहटेड किगडम : 
(।) पाहियामेम्टरी प्रेविटस दि छा प्रिविलेगेस, प्रोसीिग्ग एण्ड यूसेज 
ऑफ पालियामेन्ट-एस्किन में 


(7) अमरौझा: 
(।) सीनेट मैन्युअल 
(2) जेफरमन्स मेन्युअछ 
(3) कैनस्स प्रोत्तीज्योर इन दी हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स 
(4) मैसान्स मैन्युअल ऑफ छेजिस्लेटिव प्रोसीज्योर 


(4) अधिनियम नियस 
अधिनियम 


() रुजिरलेटिव रीआगभाइजेशन खछुबट, 946 (यू- एस. ए.) 


नियम 
(2) छोक-सभा के प्रक्रिया तथा का 
किया तथा वाय सचालन सम्बन्धी नियम 


दी लछेजिसलेटिव असेम्बली (भारत) 926, 


रथ सचालन सम्बन्धी नियम 


(3) राज्य सभा के प्र 
(4) रूल्स आफ ब्रोध्रीज्योर आफ 
4949, 935 आदि 
(5) मैन्युअछ ऑफ विज्ि ल्‍य एप्ड श्रोसीज्योर इन दी छेजिस्लेडटिय अमेग्वदी 

(घारता 392। 
(6) मैन्युअठ आफ बिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर (भारत) 926 
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(7) मँनुअछ ऑफ दिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इल दी लछेजिस्लेटिव असेम्बली 
(भारत) (फोर्थएडिशव 930) 

(8) मैन्युअछ ऑफ बजिजिनेस एण्ड प्रोसीज्योर इव दी छेजिस्लेटिव असेम्दली 
(भारत) (फिफ्थ एडिशन 938) 

(9) मैन्यूथछ ऑफ़ विजिनेस एण्ड प्रोयीज्योर इन दी छेजिस्वेटिव अम्रेम्बली 
(भारत) (सिवल्थ एडिशन 7945) 

(0) राज्य-विधान-सभाओ के तथा विधान-परिपदो के प्रक्रिया तथा का्ये- 

सचालन सम्दन्धी नियम व स्थायी आदेश (भारत) 


45) पुस्तिकाएँ 

(7) रिपोर्ट्स ऑफ दी कमेटीज ऑफ दी कास्टीटयूएन्ट असेम्बली ऑफ 
इंडिया (थर्ड सीरीज) 

(2) नोट वाइ दी आनरेवल स्पीकर (जी. वी- मावलंकर) ऑन दी रिपोर्ट 
ऑफ परालियामेन्टरी प्रोगीज्योर इन इडिया, मार्च 949 

(3) मेमोरेन्डब बाइ श्री एम एन कौछ, मेक्नेटरी, कास्टीट्यूएन्ट असेम्बली 
आफ इडिया /हजिस्लटिव) जॉन दी रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेल्टरी 
प्रोसीज्यौर इन इडिया-फव्,अरी 949 

(4) सेलेबट डाक्युमेण्ट आँन सेलेक्टेज्वाइन्ट बमंटीज जाँन विल्स 

(5) पालियामेन्टरी कमेटीज ऑफ छोक-सभा-सेलेक्ट डाूयुमेन्ट्स 

(6) लोक-सभा - पालियामेन्टरी कमेटीज-ए समरी आफ वर्क (प्रत्येक सत्र 
के अनुसार) 

(7) फाइनेन्शियल क्मेटीज ऑफ छोक-सभा-ए रिव्हयू (वापिक) 

(8) कग्रेशवल कमेटीज-ल्येक-सभा सेक्रेटेरियट (रिसचें द्राच) 

(9) छोक-सभा-सचिवालूय दुवारा प्रकाशित फोल्डर ४ 
(]) एस्टिमेंट्स कमेटी 
(2) पब्छिक अकाउटस क्मेंटी 
(3, कमेंटो ऑन पब्लिक अडरटे किग्ज 
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(0) फर्स्ट पराठियामेस्ट-ए सुवेनर (इसी प्रकार द्िवतीय तथा तृतीय पालिया- 
जेन्द के सुद्रेनट भी उपलब्ध है) 
(।) एब्टीविदीज ऑफ फर्स्ट छोक-सभा-इन ब्रीफ (9352-57) 
(2) फूयूचर पाडियामेस्टरी एक्टीविटीज-एम. एन कौछ 
(6) छेब्-टिप्पणियाँ 


(ब) संसदीय पत्चिका 


(प) लेख 
(॥) भारत में ससदीय प्रक्रिया का विकास- 
चारु, सी चौधरी- पुस ॥8-8$ 
(2) भारत मे ससदीय प्रक्रिया का विवास- 
चारु. सी चौधरी- पू स. 38-4 
(3) ससदीय समितियों दुवारा दिवतीय पंचवर्षीय योजना के 
प्रारूप पर चर्चा- पु स॒90-93 
(4) छोक सभा की याचिका-समिति पृ स._ 42 43 


(5) लोक-सभा की याचिका और याचिका-समिति 
(6) आधीनस्य विधान सम्बन्धी समिति (द्वितीय लोक-सभा) 
उपाध्यक्ष महोदय का अभिभाषण पृ स.,. 9-0 


(7) लोक-सभा वी प्रावकलन-समिति-950-57 के दौरान 
समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनो की समीक्षा 


(8) भावी ससदीध कार्यकछाव-महेदवर नाथ कौ 
प्‌ से. () 35-38. () 28-30 


(9) प्रावकलन-सम्रिति (दिवरीय छोकन्मभा) का उद्घादन-स्‌ से -6 


(]0) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (द्वितीय छोक- ५ 
सभा) लोक-सभा के अध्यक्ष का अभिभाषण (2) प्‌ से 7-8 


(९0) आधीतस्थ विधान सम्बन्धी समिति (दिवनीय लोक-सभा) 
डपाध्यक्ष महोदय का अभिभाषण (2) पृ. स. 9-70 
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(2) हो प्रावक्नन समितियाँ-एस० एल० शकधर पृ० सख्या (2). 78 
(3) आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों के सभापतियों के मम्मेलन में 


अध्यक्ष का भाषण पृ० स० (2) 67 
(।4) प्राककलन-समिति 959-60 वी विदाई बैठक में अध्यक्ष 
का भाषण प्‌. सं. (2) 72 


(5) प्रत्यायोजित विधान का विधायी नियम-डा, रमेश 
नारायण माथुर पृ. सं. (2) 
(6) भारतीय वित्तीए व्यवस्था-छोक-लेखा-समिति वी प्िफा- 
रिशो के परिणामस्वरुष भारतीय वित्तीय व्यवस्था मे 
हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्‌. सं. (2) 24-]30 
(7) तीसरी परचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी संसदीय 
समितियाँ-वी. के मुकर्जी प्‌ स. (!) 
(8) लोक-सभा बी प्रावकलन-समिति (960-6।) : दिदाई 
बेंठक में अध्यक्ष का अभिभाषण पृ स॑ (2) 
(79) आनप्र प्रदेध विधान-मप्डल में प्रादेशिक समितियाँ-के. 
बी. जोग रेड्डो प्‌. स- (2) 
(20) छोक-सभा मे कार्यकारी वर्ग प्‌. सं. () 40-44 
(2) छोक-लेखा-समितियों के सभापतियों का दिवतीय सम्मेलन : 
छोव-सभा के अध्यक्ष का उद्घाटन-भाषण, पू.स- () 5-70, 68-72 
(22) लोव-छेखा-समिति 959-60, छोक-समभा के अध्यक्ष वा 
उद्घाटन-भाषण पृ. स. (2) 3]-]3 
(23) प्रावकलन-समिति, 959-60, छोव-सभा के अध्यक्ष का 
उदघादन-भाषणथ प्‌ स- (2) 44-6 
(24) आधीनस्थ दिघान सम्बन्धी समिति (तोसरी छोक-सभा) 
अध्यक्ष का उद्घारन-भाषण प्‌. स- (2) 423 
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(ढ) टिव्वणियाँ : 


(25) सभा वी बैठकों से सदस्यो नी अनुपस्यिति सम्बन्धी समिति- 
(7). (७ (9 () 
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(26) आाश्वासनों सम्बन्धी समिति-(।), (2), (), (2), (॥), (2), 

(27) कार्य-मत्रणा-समिति-() 

(28) ग्रावकलन-समिति-(), (2), (2), () 

(29) छाभपद सम्बन्धी सयुक्त समिति-() 3-32 

(30) याचिका-समिति-(), (2) 

(3) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकलल्‍पो सम्बन्धी समिति" 

(), (2) 

(32) विद्येपाधिकार-समिति-(!) 

(33) नियम-स्तमिति-() 

(34) अधीनस्थ विघान मम्बन्धी समिति-(), (2), (2), (2) 

(35) आवास-समिति-() 

(36) छोव-लेखा-समिति-(), () (॥), (१) 

(ख) पालियामेन्टरी हफेयर्स 

(।) दी डेवलपमेन्ट ऑफ दी कमेटी सिध्टम इन दी अमेरिकन काग्रेस- 
एलान, नीन्‍्स, त० , विन्दर, 949 

(2) क्नेडियन कमेटी ऑन एह्टिमेट्स-नामर्न वाई-विन्टर,-956 57 

(3) य्ूरोपियन पालियामेन्टरी ग्रोसीज्योर-ए करम्पैरिजन-लाई्ड कैम्पियन, 
विस्टर, 952-53 

(4) पालियामेन्टरी गवरनेमेन्ट इन आस्ट्रंलिया-जे० डी० क्लिर, समर, 
949 हि 

(5) दी ब्रिटिश वास्टिद्यूशन इन 930-स्प्रिय, 95] 

(6) इजराइल्‍स पालियामेन्ट-मोशे रोजेटी, 'आाटम, ]9/54 हे 

(7) स्टेत्डिग कमेंटीज इन दी हाउस ऑफ _वॉमन्से-डेविड प्रिग, समर, 
958 

(8) स्का्िश स्टैन्डिग कमेटी (नोट्स), आटम, 952 

(9) नावंज थी ड्ग्यि आटम, 952 


| 


गा ५ ) 
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(0) सेलेक्ट कमेटी ऑन पद एण्ड डेब-यू० के०, समर, 952 

() यूरोपियन पालियामेन्दरी प्रोसीज्योर-विन्टर, [952-53 

(!2) 'यूरोपियन पालियामेन्टरी प्रोसीज्योस-कैम्पियन, स्प्िग, 953 

(3) 'सम आस्पेक्टस्‌ ऑफ दी कमेटीज भॉफ दी होल हाउस'-विलकान 

जे० एच० आटम, 954 

(!4) 'पब एण्ड डेब' (सेलेक्ट कमेटी ऑन पब्लिक्रेशस्स एण्ड डिबेदूस) यू* 

के०-एफ० जी० एलेन, स्प्रिग, !952 
(ग) टेबछ ;: (दी जरतऊ ऑफ दी सोसाइटी ऑफ वलाकसे ऐट दी टेबछ इन 

कॉमनवेल्थ पालियामेन्ट्स) 


() सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इंस्ट्रमेन्टस - पृष्ठ; 7 
(2) सझकाटिश अफेयर्स इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स : ए स्माऊू 

एक्स्पेरिमेन्ट इन इवोल्यूजन-फे० ए० बोन्डशा 949 
(3) हाउस ऑफ कॉमन्स : नेशनल एक्स्पेन्डिचर- 944 


(4) स्ेलेक्ट कमेटी आन स्टेच्ुुटरी इन्ह्ट्र,मेन्ट्स- 
(5) मिस्लेनिअस नोद्स रिगाडिग कमेटीज 
(घ) पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रें शन, यू० के० : 
(!) दी सेलेवट कमेटी ऑन स्टैछुटरी इन्स्ट्र, मेन्ट्स-हैनसत (विन्टर 949) 
(2) दी सेलेक्ट कमेटी ऑन स्टैचुटरी इन्स्ट्र,मेन्ट्स-एच० स्टैसी 
(विन्टर 950) 
(3) 'पालियाममन्ट एन्ड डेलीगेटेड ले जिस्लेशन 943-53-ई०एच० बेच 
>आटम 4955 
(4) दी सेलक्ट कमेटी ऑन नेशनठाइज्ड इन्डस्ट्रीज-सर टावी छो 


(ड) प्रमेरिकत पोलिटिकल साइन्स रिव्ह्यू 


(।) 'ए मैथड फॉर इवेल्युएंटिंग दी डिस्ट्रीव्यूथत ऑफ पावर इन ए 
कमेटी सिस्टम-शेपले एड० एस० 48 (3), सितम्बर, ]०54 


(2) वाग्रेशनछ कमेटीज -ए फेस स्टडी - जून 954 





यथा 


ग्रत्य-सूची 
(3) कब कमेटीज : दी मिनियेचर लेजिस्लेचर्स ऑफ कांग्रेस, 
सितम्बर, 962, पृष्ठ; $५6-004 
(4) ग्रस्ड इन्कवेस्ट : दीं स्टोरी ऑफ काग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन्स- 
जून, 964 


(पध्) पब्छिफ छा ॥ 
() युज ऑफ कमेटीज बाइ हाउस जॉफ कॉमन्स-हैन्सन ए० एच० 
एन्ड वाइजमेन एच० वी० आटम, 959, जनवरी, !900 
पृष्ठ 277 279 
(छ) पोलिदिशुछ स्टडोीज : 
() सम नोदूस ऑन दी स्टैन्डिंग कमेटौज ऑफ दी फ्रन्‍्च नेशनल 
अस्रेम्बली-पी० ए० ब्रामहीड, जून, 957, खड़ 5, पृष्ठ 4(-57 
(2) 'ब्हाट इज पालियामेन्ट ?' “दी चेन्जिग कानसेप्ट ऑफ!" 
माल जी०- अवेतूअर, 2954 


(ज) पोलिटिकछ क्यारट्टरली : 
() सेलेक्ट कमेटी ऑन नेशनलाइज्ड हन्डस्ट्रीज-डेवीग० ई० 
अवतूबर-दिसम्बर, )958, पृष्ठ 37-86 
(पछ) पाहिततान होराइजन : 
() 'सम आस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पालियामेन्टरी प्रोसीज्योर- 
स्पाझ जे० एच० पाकिस्तान हो राइजन, 7 जून, ॥954 
(जे) याक्ृशायर बुलेटित ऑफ इकॉनामिक एन्ड सोशछ रिप्चे : 
(१) 'दो सेलेव्ट कमेटी ऑन एस्टीमेदुस-हैन्सन, 945-50, अक 2, 
जुलाई, 95[ 
(२) चेहटने पोलिटिकल बदटेरती : 
(॥) पराटिजन आस्पेवटस ऑफ बाग्रेशनल् कमेटी स्टाफ्गि-ताश्वेन 
जैम्स डी, जून, 964, पृष्ठ 338-48 


(2) लेजिस्लेटिव कमेटी मिस्टम इन एरिजोना-डी० एस० मान - 
दिसम्बर, 96 ), पृष्ठ 925-4॥ 
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(5) कंनेडियन पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन : 
(!) दी पब्लिक अकाउंट्स कमेंटी (कनाडा)-हरबेट आर० बेला, 
मार्च, 963 
(2) दी कमेटी ऑन एस्टीमेट्स (कमाड)नामर्न वार्ड, मार्च, 963 
(3) दी यूज ऑफ लेजिस्लेटिव क्मेटीज-जे० आर० मेलोरी मार्च, 957 
(4) लेजिस्लेटिव कम्ट्रोल ऑफ एव्स्पेन्डिचर-दी पी० ए० सी० ओॉफ 
दो हाउस ऑफ कॉमन्स-हैरिस जोसेफ पी० पितम्बर, 959 
पृष्ठ 3-3 
(४) पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, आस्ट्रेलिया + 
() परालियामेन्टरी वनन्‍्ट्रोल ओवर फाइनान्सेज-जी० रीड 962 
(ढ) जरनछ बॉफ पालिठिक्स : 


() कमेटी स्टैकिगि एन्ड पोलिटिक्ल पावर इन फुलोरिडा-बाय 
एन्ड हेवई, फरवरी, 96१ 


हिन्दो-पंग्रेजी शब्दावली 


अनाराकित प्रश्न 

अतिरिकत्र अनुदान 

अतिरिका ब्यय 

अर्थोपाय समिति 

अधिकारों का प्रक्रामण 

अधिनियम 

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 


अध्ययन-मडल 

अध्यक्ष 

अध्यक्ष दवारा दिए गए निर्देश 

अध्यक्ष (सभापति) के निर्णय 

अध्यादेश 

अन्तिम रूप देनेवाली समिति 

अनियत दिनवाला प्रस्ताव 

अनुच्छेद (संविधान) 

अनुदान 

अनुदानों की माँग 

अनुततती प्रतिनिधित्व, 
निर्वाचन पदुधति 

अनुपू रक प्रश्न 

अनुभाग, धारा 

अनुमान, प्रावकलन 


आलनुपातिक 
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अपर विनियोग 

अभिभाषण 

अल्प मूचना प्रश्न 

अवकाश-बतबाल 

अविलम्बनीय छोक-महत्त्व के विपय 


अविद्वास का प्रस्ताव 
असप्दीय अभिव्यविति 
आकस्मिक्ता निधि 

आदेश 

आदेश-पत्र 

आधे घटे की चर्चा 

आन्तरिक कायंविधि के निमम 
अनोपचारिक सलाहकार समिति 
आपराधिक आरोप 

भापाती द्वित्रयाँ 

आम्बुडसमैन (ससदीय पर्यवेक्षक) 
आमल्नण (सदस्यों को) 
आयबध्ययक-सत 

आयब्ययक संकल्प 

आश्वासन, प्रतिज्ञाएं व वनन 


उच्च सदन 
उप-नियम 

उपबन्ध (स्विधानीब) 
उत्पादन-घुल्क 
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ग 
गणक जुल्याधड 
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नियम 

नियम-समिति 
निर्वाचन-अधिकरण 
निर्वाचन-स्षेत् 

नियत्रक तथा महा 5घापरीक्षक 
नैसग्रिक न्याय 


पदावधि । मियाद । अवधि 
पदेन 

परची से [चुनाव) 
परमाधिकार 

पाठ 


पारित 

पीठासीन अधिकारी 
पुनविनियोजन 

पूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान 
प्रक्रिया-नियम 
प्रतिवेदक 

प्रतिवेदन 

प्रत्यया नुदान 

प्रत्यायो जन 

प्रथम वाचन 

प्रथम सदन, निम्न सदन 
प्रथा 

प्रदाय-सम्रिति 

प्रवर समिति 

प्रस्ताव 
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याचिका-समिति 


“राजकीय उद्योगो संबंधी समिति 


राजनैतिक प्रणाली या व्यवस्था 
“राजनैतिक सतुछून 

राजपत्र 

राजस्व-प्रस्ताव 

राज्य-सभा के सभाषतति 
राष्ट्रीयक्रत उद्योग 
रेल-अभित्तमय-समिति 


लाभ-पदो सबधी समिति 
लिखित ज्ञापन 
लेखानुदान 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 
लोक-सभा समाचार 
लोक-सेवा 


वार्षिक वित्तीय विवरण 


य 
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दिचारार्थ (समितियों को) भेजना 
वित्त-विधेयक 

वित्तीय विधेयक 

वित्तीय विवरण 

वित्तीय ज्ञापन 

विधान 

विघान-कार्य 

विधान-मडक 

विधान मडऊ का विघटन 
विधायनी शकित, विघान-शक्ति 
विधिक अधिक रण 

विधिक नियम 

विधिक निपम 

विधिक सस्याएँ 

विधेयक 

विधेयक का पुर स्थापन तथा प्रकाशन 


विधेयक प्रस्तुत ब रने के लिए अनुमति 
विधेयक्रो के प्रक्रम 

विध्वेयको के प्रवर्तक 

विनियम 

विनियोग-विधेषक 

विनियोग समिति 

विभागीय वजट 

विभागीय समिति 
विमति-टिप्पण, असहमति नोट 
विवाद के बर्गर मतदाव 
विवाद बध-प्रस्ताव 

विशिष्ट समिति 

विशेष अनुदान 
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विज्ेपाधिकार-समिति 
बैद्वानिक पर्यवेक्षण 
व्यक्ति, कागजात व अभिलेध 


राकल सदन-सभिति, सम्पूर्ण सदन-प्मिति 
सचितक 

सल्न 

सल्लावसान 

सदन 

सदन 

सदस्यों की अनुपस्यिति सबंधी समिति 


सदस्यों के प्रत्यय-पत्र 
सदस्यो के वेतन तथा भत्ते सबधी समिति 


सभा-पटल 
सभपतियों की नामिका 

समापन 

सभाभाग 

समिति का गठन 

समिति का सभापति 

समेकित निधि 

सरकार के आइवासनो सवरी समिति 


सरवारी उपक्रमो सम्बन्धो समिति 


सर्राफा बाजार 
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सामान्य प्रयोजन समिति 
सामान्य समापन 
सार्वजनिक सस्थाएँ 
साध्षप, गवाही, प्रमाण 
साकेतिक अनुदान 

सेवा की शर्तें 

सैन्य लेखा-समिति 
संक्त्प 

सबुबत प्रवर समिति 
संयुक्त विधेयक 
संविधान सभा (विधान) 


सविधानी, स्वधानिक 
संप्दु-सदइस्पो की अनहंता या अयोग्यता 
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सकल्प 

राजस्व-प्रस्ताव 

बियम 

चर्चा के नियम 

नियम-समिति 

आन्तरिक कार्यंविधि के नियम 
प्रक्रिया-नियम 

कार्य-प्रक्रिय तथा सचालन सम्बन्धी नियम 


अध्यक्ष (स्नापति) के निर्णय 


दिवत्तीय सदन 

दूसरे वाचन । दिवतीय पठन 
युप्त सत्र 

अनुभाग | घारा 

सभाभाग 

प्रवर समिति 


8९८७ 00%:766 00 (०77ए४४८5 कम्पनी विधेयक प्रव॑र_ समिति 


छा 
इव्छांग्याए 
68807 
807 ३०706 0प्रथ्यगा 
9छ5096 (ट05प्राड 
8086 (805 7४9]6 ए06 


ज्येष्ठता 

सल 

अल्प सूचता प्रश्न 
सामसास्य समापन 
एकल संक्रमणीय मत 


अंप्रेजो हिन्दी दब्द-सूची 25] 
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$$६ ७६] 07975 
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8क्राधा8 7778906 (70पाएा[/66 
90890॥8 (00667 

छात्रा2४ (०९४०7 
हरण0तए ०09१9 
$[8/प079 (.0ए०8007७ 
$प्रएण9 [750ए० ६४5 
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8[0697 (07009 

$0 एप्रॉ० 

8प्रण075 
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480) ०4 ॥॥6 प्र0०ए०५९ 
प्रथाढ 

प्रष्ण (धाणा०) 

वृद्यया 0 0#606 
पृक्षणा$ ए एिशए९००६ 
83.0 

प्रण्राह ६३॥०8 
उुठघध्ा 0शथ्ा 


अध्यक्ष 

विशिष्ट समिति 
विज्येप अनुदान 
विधेयको के प्रक़म 
मुद्राक-शुल्क 

स्थायी समिति 
स्थायी वित्त समिति 
स्थायी आदेश 
ताराकित प्रश्न 
विधिक सस्था 
साविधिक नियम 
विधिक नियम 
विधिक अधिकरण 
अध्ययन-मडल 

उप तियम 

(सदस्यों को) आमत्रण 
पूरक अनुदान 

पूरक प्रश्न 


सभा-पटल 
गणके 

मियाद । अवधि 

पदावधि 

निर्देशपद, विचाराथे विषय 
पाठ 

तृतीय वाचन 

साकेतिक अनुदान 


श्2 अंग्रेजी-हिस्दी शब्इ-सूचो 
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छडफ़ण 707588 उच्च सदन 
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ए७४७३॥७ फा022870785 शब्दश. कार्यवाही-विवरण 
एण७ रण श्राच्॥ प्रत्यथानुदात 
२०४७ प्र ६९४०५०७/ अस्थायी प्राधिकरण 
ज्णाणए मतदान 
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२एद्रातद्ा एरढण ब्रा लिखित जापन 


